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 लोक  सभा
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 लोक  सभा  11  बजे  म०  पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन  हुए )

 सोवियत  संघ  के  आर्मीनिया  गणराज्य  में  भूकम्प  से  हुई

 जनहानि  पर  संवेदना

 ]

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  हमें  7  1988  को  आर्मीनिया  सोवियत  गणराज्य

 में  आए  विनाशकारी  भूकम्प  से  भारी  पैमाने  पर  हुए  जानमाल  के  नुकसान  पर  गहरा  खेद  स्पितक

 नगर  बिल्कुल  तहस-नहस  हो  गया  जबकि  आर्मीनिया  के  दो  अन्य  नगरों  को  80  प्रतिशत  तक  नुकसान

 पहुंचा  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  ने  भारी  पैमाने  पर बचाव  और  राहत  सहायता  दी  है  जिसमें  हमारी

 कार  ने  भी  अपना  योगदान  दिया

 इस  प्राकृतिक  विपदा  के  कारण  हुई  मोतों  पर  हमें  गहरा  शोक  है  और  सोवियत  संघ  की  सरकार

 और  वहां  की  स्नेही  जनता  के  साथ  हमें  गहरी  सहानुभूति  सदस्यगण  अब  दिवंगत  आत्माओं  की

 शान्ति.के  लिए  थोड़ी  देर  मोन  खड़े  होंगे  ।

 तल्पश्चात  सवस्यगण  थोड़ी  वेर  मोन  खड़े

 कमारी  मसता  बनर्जो  :  मुख्य  मंत्री  के  परिवार  के  कारण  हरियाणा  में

 महिलाओं  का  जीवन  खतरे  में  है'**  उन्हें  निलम्दित  कर  दिया  जाना  चाहिए'**  )
 आप  कृपया  महिलाओं  की  रक्षा  कीजिए  *  ।

 |  हिस्दी  ]

 प्रष्यलण  महोदय  :  देखिए
 ऐसा

 है  ?  ***

 भरी  ज्ञांति  धारोवाल  :  पहले  भी  एक  वार  हो  चूका  राजस्थान  की  इसी
 फैमिली से  दो  बार  अत्याचार हो  चुके



 सोवियत  संघ  के  आर्मीनिया  गणराज्य  में  भूकंप  से  हुई  क्वहानि  13  1988
 पर  संवेदना

 जजननप्प्प7८

 [  प्रमुवाद ]
 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  संसदीय  कोर्य  मंत्री  नेताओं  की  बैठक  में  जो  निर्णय

 लिया  क्या  आप  उस  बारे  में  बताएंगे  **
 )

 कुमारी  मसता  बनर्जी  :  हरियाणा  में  महिलाएं  सुरक्षित  नहीं  हैं
 **

 )

 ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  देखिए  ऐसा  मैं  मांनता  हूँ  आपकी  बात  को  ।  आपको  दर्द  होता  है  लेकिन

 सवाल  यह  है  कि  वहां  एसेम्बली  है  और  एसेम्बली  में  ये  सवाल  उठने  स्टेट  से  सम्बन्धित  यह
 मामला  आप  मैं  जानता  मैंने  पहले  भी  सुना  है  और  अब  भी  सुन  रहा  हूं  लेकिन  हमारा
 जो  काय॑  क्षेत्र  उसके  बाहर  यह  आता

 ***(ब्यवधात  )**

 ]

 कुमारी  समता  बनर्जो  :  हम  आपसे  चाहते  वहां  महिलाएं  सुरक्षित  नहीं  हैं'**
 )  मुख्य  मंत्री  भी  इसमें  शामिल  उन्हें  निलम्बित  किया  जाना

 ]

 श्री  शॉति  घीरोबाल  :  दूसरी  बेर  यह  हुआ  दो  बार  ऐसे  वाक्य  हो  चुंके  हैं
 *  )-*

 अध्यक्ष  महोदय  :  धारीवाल  ऐसा  है  कि  यह  अखबारों  की  खबर  जब  तके  ठोस  बात
 न  तो  मैं  केसे  विश्वास  कर  लूं  ।

 *'*(व्यवधाम
 (  व्यवधाम  )

 #  १५

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कानून  जो  वह  अपने  हिसाब  से  इसे
 .

 )  ७००

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मुझे  एक  अनुरोध  करना  है  ।  इस  देश  कैं  सस॑दौय
 लोकतंत्र  के  लिए  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि एक  पुलिस  अखिकारी  इस  सदन  के  एक  सदस्य  के  साथ

 मार-पीट  करने  के  बाद  बच  निकल  सकता  इस  सभा के  दोनों  पक्षों  के  प्रत्येक  सदस्य  इस  बारे  में  समान
 रूप  से  चिन्तित  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानता  हूं  ।

 प्रो०  पो०जे०  कुतियन  :  आप  इस  सभा  के  सदस्यों  के  अधिकारों  के  रक्षक  मेरा  अनु  रोध  है  कि
 यह  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाए  और  दोषी  पुलिस  अधिकारी  के  विरुद्  कार्यवाही  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुरियन  मैं  आपकी  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  संसद  सदस्यों के  सम्मान
 और  सुरक्षा का  महत्व  बहुत  अधिक  मैं  इसे  पूरा  महृत्व  देता  इस  सभा का  प्रत्येक  सदस्य  इससे
 संबंधित  मेरा  यह  कहना  है  कि  पुलिस  को  अपने  काम  में  संयम  बरतना  वह  मसला  दर्ज



 22  1910  सोवियत  संघ  के  आर्भीनिया  गणराज्य  में  भूकंप  से  हुई  जनहानि
 पर  संवेदना

 कर  सकते  बह  उसे  गिरफ्तार  कर  सकते  हैं--पहू  अलग  बात  है--किन्तु  लाठियों  से  मारना  या
 उत्पीड़ित  करता---मैं  इसे  ठीक  नहीं  मैं  इसे  पक्नल्द  तहीं

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  उन्होंने  बिहार  में  जय  प्रकाश  नारायण  को  भी  नहीं  4

 प्रःयक्ष  महोदय  :  मैं  सभी  सामलों  का  ब्रिक्र  कर  रहा  बज्राहे  वह  कोई  भी  युप  हो  मैं  यह
 कहना  चाहूंगा  कि  इस  सदन  के  हर  सदस्य  को  वह्ली  अधिकार  प्राप्त  हैं  जो  इस  देश  के  लोग्रों  को  प्राप्त
 हैं  ।  उन्हें  कानून  तोड़ने  को  अनुमति  नहीं  दी  किन्तु  इसके  साथ  ही  मैं  पुलिस  को  भी
 बनी  देता  हूं  कि  उन्हें  संसद  सदस्यों  के साथ  हाथापाई  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  उसे
 फ्तार  मामला  दर्ज  करते  का  पूरा  अधिकार  कातूत  को  जो  फैसला  करता  है  वह  कर
 उन्हें  किसी  भी  संसद  सदस्य  को  पीटने  का  कोई  अधिकार  नहीं  मैं  नहीं  चाहत
 कि  किसी  ण  सदस्य  को  भी  पीटा

 ]

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  )  :  पुलिस  द्वारा  बिहार  में  एक  भूतपूर्व  संसद  सदस्य  की
 गोली  मारकर  हत्या  कर  दी  गई

 ः

 लो  ए०  चाल्स  :  क्या  इस  सभा  के  एक  मामनोय  सदस्य  की  पिटाई  किये
 जाने  को  आब  उचित  समझते  हैं  ?  )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  चिल्लाइये  नहीं  ।  मैं  जो  कह  रहा  वह  यह  है  कि  **

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आपस  में  बहस  मत  कीजिए  ।  हम  इस  बात  पर  एकमत हैं  कि  इसमें  कोई
 अपवाद  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवले  :  हमारी  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  आपका  धन्यवाद  ।

 भ्रौ०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  आप  पुलिस्त  अधिकारी  को  इतना  सब  होने  के  बाद  भी  बच
 निकलने  की  अनुमति  दे  रहे  हैं  ?

 कुमारी  मसता  बन  :  हरियाणा  में  महिलाओं  का  जीवन  सुरक्षित  नहीं  है'**

 प्रप्पक्ष  भ्रहोदय  :  बच्छा  दीफ़  कृपया  बेठ  भ्राप  इस  मामले  को  गृह  सम्त्रालय  में

 भेजिए  ।

 प्रो०  क्षे०  कुरिम्न  :  आप  इसे  विशेषाधिकार  सम्रिति  को  क्यों  नहीं  भेजते  ?

 आपको  पुलिस  अधिकारी  को  बच  निकलने  की  अनुमति  नहीं  देनी  )

 श्री  जाहसे  :  सबसे  अधिक  दुख  की  बात  यह  है  कि  इस  पुलिस  अधिकारी  विशेष  की
 न्नति  कर  दी  गई  और  आयुक्त  के  रूप  में  उसकी  उच्च  पद  पर  तैनाती  की  गई  थो***  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :  अब  ब्रैठ  जफदबे  ।  अपना  स्थान  प्रहण  कीजिए  ।

 प्रौ०  अधु  खंडक़ने  :  आपको  आत  हखःर  कि  इसी  सभा  में  प्रधान  कंत्री  ने  भआाश्यासत  विश्रा  था  कि



 सोवियत  संघ  के  आर्मीनिया  गणराज्य  में  भूकंप  से  हुई  जनहानि  13  1988
 पर  संवेदना

 मधु  दंडबते  |

 संविध'न  में  अनुच्छेद  371  (2)  जोड़ा  गया  है  जिसमें  विदर्भ  तथा  मराठवाड़ा  के  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेलिए
 विकास  बोर्डों  की  व्यवस्था  की  गई  है  और  हमने  कोंकण  के  लिए  भी  इस  बात  की  मांग  की  मैं  यह
 बात  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  कि  7  दिसम्बर  को  हजारों  लोगों  ने  मराठवाड़ा  और
 विदर्भ  हेतु  अलग  विकास  बोर्डों  के  लिए  इस  विशेष  उपबन्ध  के  कार्यान्वयन  की  मांग  को  लेकर
 कोंकण  में  प्रदर्शन  किया  सम्पूर्ण  सभा  उस  पर  सहमत  है  ।

 धाध्यक्ष  महोदय  :  समस्या  कया  है  ?

 प्रो०  मधु  बंडबते  :  महाराष्ट्र  कांग्रेस  के  लोगों  न ेतथा  विपक्ष  के  लोगो ंने  स्वंसम्मति  से  एक
 प्रस्ताव  पारित  किया  था  ।

 [  हिस्दो  ]

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  377  दे  उसको  करवा  देता  हूं  ।

 ]

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  मैंने  नियम  1°78  के  अन्तगंत  नोटिस  दिया  है  कि  सरकार  को  कोंकण  में

 हुए  आन्दोलन  के  बाद  बक्तथ्य  देना  आपके  माध्यम  से  मैं  सरकार  से  वक्तव्य  देने  का

 अनु रोध  करता  हूं  ।

 थरो  दिनेश  गोस्वामो  :  गत  सप्ताह  मैंने  गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय  के
 निर्णय  के  बारे  में  एक  मामला  उठाया  था  **

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  उसका  ब्योरा  मुझे  मिलने  वाला  है  ।

 श्री  असुदेव  भ्राचारय  :  आपने  हमें  आश्वासन  दिया  था

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  चिन्ता  न  मैं  अपने  आश्वासन  पर  हमेशा  कायम  रहता  हूं  ।

 मुझे  वह  मामला  सीधे  ही  मिल  चिन्ता  न  मैंने  इसके  लिए  सम्बन्ध  स्थापित  किया

 हुआ  है  और  आपने  नागालेड  के  बारे  में  जो  कुछ  भी  कहा  उसका  मेरे  मस्तिष्क  में  प्रमुख  स्थान

 क्रो  बसुदेब  प्राचायं  :  इसको  इस  सभा  के  अनिश्चित  काल  के  लिए  स्थगित  किए  जाने  से  पहले
 किया  जाना  चाहिए  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  चिन्ता  न  यह  हो  मेरे  विचार  में  मुझे  आज  कुछ  मिल
 जगा

 श्री  बधुदेव  प्राथायं  :  कल  आप  हमें  बता  सकते

 झो  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  इस  सभा  को  स्थगन  किये  जाने से  पहले  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  देखते  आप  चिन्ता  न  जब  भी  मैं  कोई  बात  कहता  आप

 |  है
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 जानते  हैं  कि  कुछ  भी  हो  मैं  अपनी  बात  पर  कायम  रहता  कम  से  कम  आपको  यह  पता

 होना

 कुमारी  मसता  बन  :  मैंने  जो  मामला  उठाया  है  उसके  बारे  में  आपका  क्या
 विनिणंय  है  ?

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विनिर्ंय  यह  है  कि  मैं  सहानुभूति  प्रकट  कर  सकता हूं  लेकिन  राज्य  के
 मामले  में  हस्तक्षेप  करने  का  मेरे  पास  अधिकार  नहीं  समस्या  यही

 न  जन  उन  ७.3  अमन  थे  यनओओ>न

 )

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  मुख्य  मंत्री  इससे  अन्टग्रंस्त  हैं'*ਂ  बर्खास्त  कर

 दिया  जाना  चाहिए  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  न्यायालय  इसके  लिए  उच्च  न्यायालय  वे  उसमें  अपील
 कर  सकते  मैं  क्या  कर  सकता  हूं

 ?

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्रों  का  समय  श्री  जे०  वेंगल  राव  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 एम्डरयू यूल  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  के  व  1987-88  का  बाधिक  प्रतिवेदन  ध्ोर
 कार्यकरण  को  समोक्षा  श्ादि  के  बारे  में  विवरण

 उद्योग  मंदी  ज०  बेंगल  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा()के  अन्तगंत  निम्नलिखित
 पन्नों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 एन्ड्रयू  यूल  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 एन्ड्रयू  यूल  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  का
 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक
 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रस्थालय  में  रखे  देखिए  संख्या  7058/88  ]

 हिन्दुस्तान  ओर्गेनिक  केमिकल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1987-88  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समोक्षा  ।

 गो  मटेड  कंमिकल्स  का  वर्ष हिन्दुस्तान  ओोगेंनिक  लिसिटेड  कमिकਂ  वर्ष  1987-88  का  वाधिक
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 खरे०  बेंगल

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक
 की  ठिप्पणियां  ।

 [  भ्रस्थालप  में  रखे  देखिये  संश्या  एल  ०टी  ०--  7059/88 ]

 भारतोय  अन-्संबार  संस्थात  का  के  प्रसारण  बालिक  प्रतिकेशन  झोर
 कार्यकरण  को  समोक्षा

 संसदीय  कार्य  भग्त्रो  तथा  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  के०  एल०  :  मैं

 मिम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  भारतीय  जन-संचार  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक
 केवन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  जन-संचार  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  ग्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  कए  |  देखिते  संख्या  |

 भारतोय  इस्पात  प्राणिक रण  लिसिटेड  का  वर्ण  1987-88  का  बाविक  प्रतिवेदन  शोर
 कार्यक रण  को  समोक्षा

 भ्रम  संक्राखय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  उप  मंत्रों  राधा  किक्षन
 मालबोय  )  :  मैं  श्री  एम०  एल०  फोसीदार  की  और  से  तिम्नलिखित  पंत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  क्रम्पनी  1956  की  ध्लारा  की  उप्-धतारा  (1)  के  अल्तगंत
 लिखित  पत्रों  को  एक-एक  भ्रति  (  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  :--

 भारशीय  हस्यात  मक्रकरभ  नई  विलली  के  क््यं  1967-86  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  इस़्फ़त  प्राप्षिकरम  नई  बिल्खी  का  शार्ई  1987-88  का
 वा्िक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखाप  रीक्षक  की
 टिप्पणियां  ।

 [  प्रंथलय  में  रखे  गये  ।  वेलिये  संक्या  एल०टो  ०--7042/88  |

 ओेडो/ढलत  शंचन  मश्नोन  पर  प्रोला  शुल्क  घटाने  छोर  भ्ामकर  संशोधन  )
 1988  88  जे  अपदे  में  श्रष्िसू ऋत्रा

 विस  बंग्राज्षय  में  धाक्नार  मिमगग  में  शाणम  मं  के०  :  मैं  निम्नलिखित पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  प्रीमा-शुल्क  अधिनियम  1962  क्री  करा  अनकबंद  अधिसूचना  संख्या  313/88
 सी०  शु०  तथा  जो  9  )988  के  भारत के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थीं  और  जी  क्षेपी|दमन  संघन  मशीन  पर  सीमा-शुल्क  में  मूल्यानुसार  55
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 22  1910  )  सन्ना  फ्टल  पर  रखे  भश्  पत्र
 जज एप  पए:यैभए  न  जत+

 प्रतिशत  तंक  कभी  करने  शंथां  सॉथ  ही  चार  चिंनिर्दिष्ट  भशीभरी  के  सम्बन्ध  में

 श्स्वानुसार  35  अतिशत  के  वर्तसान  स्तर  से  भुस्यानुसार  55  असिशत्त  तंक  वृद्धि  करने
 के

 बारे  में  की  एक-एक  बैति  शा  अंभ्रेजी  श्ैस्क  ।

 ग्रंचालंब  में  रसे  यये  ।  दैलिएं  सरेथों  ऐल०  टी०-८7७१1/है१]

 (2)  आय-कर  1961  की  घारा  :96  के  अन्तर्गत  आयकर  संशोधन )
 थो  28  1988  के  भारत॑  के  रीजेंपत्र  में  अधिसूचेना  संख्या

 का०  +108  (|)  मैं  प्रंकौशितं  हुंए  की  एक॑  प्रत्ति  तथा  अंग्रेजी
 ।

 |  ग्रन्यालय  में  रलौं  दंतिंये  संरुँधां  एल  ०टौं०  ---7043/88  ]

 गोबा  लिययां्ड  लिमिटेड  का  बर्थ  1987-88  7-88  का  श्राथिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्यक्रण
 को  समोक्षा

 रक्षा  मम्न्नालय  में  रक्षा  उत्पादन  झोर  प्रृति  विशाग  में  राज़्य  संत्रो  चिस्तामलि
 मैं  निम्भलिथिं्त  पेत्र  सभा  पटल  पर  रखती

 (1)  कम्पनी  1956  की  वरा  की  उरपश्चारा  (1)  के  अंतर्गंत  निम्नलिखित
 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :--

 गोवा  शिपयार्ड  गोवा  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  ।

 ग्रोवा  शिपयार्ड  गोवा  वर्ष  1987-88  का  वाध्िक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखाप रीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 [  प्रग्षालय  में  रक्षे  देखिए  संस्या  एलच०  टी ०--7062/88  ]

 माश्तोय  जोबन  सिनेंस  को  अं  8  का  धाविक  प्रतियेवन  शोर
 कार्यकरण  को  सैभीकेत  के  औरें  मैं  एक  विवरण

 किस  भेश्रॉलध  में  श्राविक  कोर  विंभांग॑  मैं  राज्य  मंत्री  एऐडेधाड़ों  :  मैं
 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  भारतोग  जीवन  बीमा  सिगर्म  के  बेंच  1981:88  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  कथा  अंग्रेज़ी  शेश्करण  )  तेथा  लेंजापरीक्षक

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यक  रण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षतर  के  धारे  भें  ९क  विवरण  तैथां  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 |
 प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संस्या  एल०  टो०  --7044/88  8  ]
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 न

 इब्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  का  वर्ण  1987-88  का  बाधिक  प्रतिवेदन
 की  झोर  कार्यसरण  समोक्षा  धोर  हिग्हुस्तान  हेलीप्रिठर्स  लिभिटेड  का  बर्ण

 1987-88  का  बाबिक  प्रतिवेदन

 संचार  मस्जालय  में  राज्य  भम्त्ो  गिरिधर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :---

 दृण्डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  बंगलोर  के  वर्ष  1987-88 8  के
 कार्यक रण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 इण्डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  बंगलौर  का  वर्ष  1987-88  का
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  वेलिए  संस्था  एल०  ]

 हिन्दुस्तान  टेलीप्रिट्सं  मद्रास  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  टेलीप्रिटसं  मद्रास  का  वर्ष  1987-88  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखाप  रीक्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  देलिए  संख्या  704  6/88  ]

 कयर  बडे  का  वर्ष  1987-88  का  वाविक  प्रतियेदन  शोर  का्यकरण  की
 समोक्षा  तथा  सेंट्रल  ट्ल  रूम  एण्ड  ट्रुंनिग  सेंटर  के  व

 1987-88  के  कार्यकरण  को  समीक्षा  के
 बारे  में  एक  विवरण

 उद्योग  मम्जो  जे०  बेंगल  :  श्री  एम०  अरुणाचलम  की  ओरे  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  कयर  उद्योग  1953  की  धारा  ।9  के  अन्तगंत  कयर
 कोचीन  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 कयर  बोर्ड  कोचीन  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 [  प्रस्थालय  सें  रखे  वेलिये  संख्या  एल०टो  ०--  7047/88  ]

 (2)  सैंद्रल  दूल  रूम  एंड  ट्रेनिंग  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक
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 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
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 सौंट्रल टूल  रूम  एंड  ट्रेनिंग  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  के  कायंकरण की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 सरक  रण  )  |

 में  रखे  वेलिये  संहया  एल०टी  ०--7048/88  ]

 ॥  3)  )  सैंट्रल  इंस्टीट्यूट  आफ  टूल  हैदराबाद  के  वर्ष  1987-85  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 ह
 सैंद्रल  इंस्टीट्यूट  आफ  टूल  हैदराबाद  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  ।

 [  प्रग्धालय  में  रखे  बेलिए  संख्या  एल०  टी  ०--7049/88  ]

 (4)  सैंद्रल  टूल  लुधियाना  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 सेंट्रल  टूल  लुधियाना  के  वष  1987-88  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रंथालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल  ०  |]

 कॉफो  नियम  1988,  राज्य  व्यापार  निगम  का  बर्थ  1987-88

 का  वाविक  तथा  कार्यकरण  को  समोक्षा  ध्रोर  भारतोय  विदेश

 व्यापार  संस्थान  वर्ण  1987-88  का  वादिक  प्रतिवेदन

 तथा  कार्यक रण  को  समोक्षा

 वानिज्य  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रंशन  वास  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हू  :

 (1)  कॉफी  1942  की  धारा  48  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  कॉफी

 संशोधन  )  1988,  जो  29  1988  के  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित

 हुये  थे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखा  ।  वेलिए  संख्या  3/88  ]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  (1)  के  अन्तर्गत

 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  रण  )  :  --

 राज्य  व्यापार  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  ।  -
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 प्रिय  रंजन  दास  सुंझो |

 राज्य  व्यापार  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1987-88  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उनपर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रख  देखिये  संक्षषषा  एल  ०टो  ०--  7064  /88  ]

 (3)  भारतीय  विदेश  व्यापार  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे  ।

 भारतीय  विदेश  व्यापार  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रन्यालय  सें  रखे  गये  ।  बेलिए  संख्या  ]

 (4)  इंजीनियरी  निर्यात  संवर्धन  कलकत्ता  के  वर्ष  1986-37  के  वाधिक  प्रति
 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 इंजीनियरी  निर्यात  संवर्धन  कलकत्ता  के  वर्ष  1986-87  के  का्यंकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (5)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखते  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )

 |  प्रंथालय  में  रखा  देखिये  संस्या  एल०ढो  ०--7056/88  ]

 भोषधि  झोर  प्रसाधन  शःज्प्ो  1988,  केन्द्रीय  होस्योप॑थी

 प्रमुसंघात  परिषद  नई  बिल्ली  का  वर्ण  1987-88  7-88  का  वाधिक  प्रतिवेदन
 झोर  कार्यकरण  को  समोक्षा

 स्वास्थ्य  हौर  परियार  कल्याण  संत्राश्रव  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  मैं
 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-  -

 1)  भौषधि  और  प्रसाधन  सामग्री  1940  की  घारा  38  के  अंतर्गत  निम्नलिखित
 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :--

 (

 औषधि  और  प्रसाधन  सामग्री  1988,  जो  2
 19६8  ६8  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०  मि०  675  में

 प्रकाशित  हुये  थे  ।

 औषधि  और  प्रसाधन  सामग्री  1988,  जो
 27  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिधूचना  संख्या  सा०  का०  नि०
 813  में  प्रकाशित  हुए

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  अधिसूचनाओं  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए
 विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 में  रखे  वेलिये  संर्या  एल०ढो०  -  705  1/88]  ]

 (3)  )  केन्द्रीय  होम्योपेथी  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के
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 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 केन्द्रीय  होम्योपंथी  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )  ।

 में  रख  गये  ।  देलिये  संख्या  एल०टो  -7052/88  ]

 (4)  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88
 के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 परीक्षित  लेखे  ।

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 !

 में  रखे  देखिये  संख्या  ]

 (5)  कैंसर  मद्रास  के  वर्ष  1987-88  के  वा्धिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखापरीक्षित

 कैंसर  मद्रास  के  वर्ष  1987-88  के  का्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  |  देलिए  संश्या  एल  ०टी  ०
 -  7054/88  ]

 (6)  राष्ट्रीय  प्राकृतिक-चिकित्सा  पुणे  के  क्य॑  1987-88  के  बाधिक  प्रतिवेदन  को
 एक  प्रीति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 [  प्रंथालय  में  रखा  गया  ।  वेखिए  संख्या  |

 जण्डो गढ़  किशो  र  न्याय  1987

 |
 कल्याण  मन्त्रालय  में  डपः  भी  त्ती  छुमऑति  मैं  किशोर  न्याय  1986

 की  धारा  62  के  अंतर्गत  जारी  किये  गये  चंडीगढ़  किशोर  न्याय  1987,  जो  14  1988
 के  चंडीगढ़  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  11  (14 )/  3416  में  प्रकाशित  हुये  की

 हक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।

 [  प्रभ्याखय  में  रखो  गई  ।  देखिये  संह्या  एल०टी  ०--7057/88  ]
 8  बस  ७.  मनन
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 ]
 सबिब  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की सूचना  सभा  को महा  मु

 देनी  है  :  --

 )  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  127  के  उपबन्धों  के
 अनुसरण  में  मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा
 6  1988  को  हुई  अपनी  बेठक  में  लोक  सभा  द्वारा  2  1988  को
 पारित  किये  गये  बेंकका  लोक  वित्तीय  सस्था  और  परक्राम्य  विधि  संशोधन
 1988,  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  ।””

 सभा के  प्रक्रिया  तथा  काय्य-संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उपनियम  (6)
 के  उपबन्धों  के  अनुसरण  मुझे  तमिलनाडु  विनियोग  3)  विधेयक  1988

 जिसे  लोक  सभा  द्वारा  अपनी  5  1988  की  बैठक  में  पारित  किया  गया
 था  और  राज्य  सभा  को  उसकी  सिफारिशों  के  लिये  भेजा  गया  वापस  लौटाने
 और  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  संबंध  में  कोई
 सिफा  रिशें  नहीं  करनी  हैं  ।”'

 राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  का्य-संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उपनियम  (6)
 के  उपबन्धों  के  अनुसरण  मुझे  तमिलनाडु  विनियोग  विधेयक  1988

 जिसे  लोक  सभा  द्वारा  अपनी  5  1988  की  बैठक  में  पाश्ति  किया
 गया  था  और  राज्य  सभा  को  उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस  लौटाने
 और यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक के  सबंध  में  कोई
 सिफारिशें  नहीं  करनी  हैं  ।''

 11.13  म०  पू०

 प्रत्यक्ष  कर  विधि  )  विधेयक

 बित्त  मन््त्रो  एस०  बो०  :  मैं  प्रस्ताव*  करता हूं  कि आयकर  अधिनियम  1961,
 धन  कर  अधिनियम  1५57;  दान  कर  1958  तथा  प्रत्यक्ष  कर  विधि

 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 $  राष्ट्रपति  की  सिफारिश से  प्रस्तुत/बुर:स्थापित  ।
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 आयकर  अधिनियम  1961,  घन  कर  1957,  दान  कर  अधिनियम
 1958  ओर  प्रत्यक्ष  कर  विधि  1987  में  और  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 क्री  एस०  बो०  चण्हाण  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित*  करता

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मैं  आशा  करता  हूं  कि  पिछले  बार  के  विपरीत  इस  बार  इस
 विधेयक  पर  चर्चा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समय  मिलेगा  ।

 नियम  388  के  अधीन  प्रस्ताव

 नियम  67  का  निलम्बन

 विधि  झोर  न््याय  स्त्री  सथा  जल  संसाधन  सन््त्रो  बो०  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  लोक  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  67  जहां
 तक  वह  संविधान  1988  के  पुर:स्थापन  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर
 लाग  होता  निलम्बित  करती  है  क्योंकि  श्री  सत्यगोपाल  संसद  सदस्य  का  ठीक  ऐसा
 ही  अर्थात  संविधान  1985  3:  6  में  संशोधन  )  सभा
 के  समक्ष  पहले  ही  लम्बित  है  ।”

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 यह  सभा  लोक  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  67  जहां
 तक  वह  संविधान  1988  के  पुरःस्थापन  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर
 लागू  होता  निलम्बित  करती  है  क्योंकि  श्री  सत्यगोपाल  संसद  सदस्य  का  ठीक  ऐसा
 ही  अर्थात  संविधान  1985  326  में  संशोधन )  सभा
 के  समक्ष  पहले  ही  लम्बित

 प्रश्ताव  स्वीकृत  हुआ्ना  ।

 प्रो०  मधु  बंडबते  :  जहां  तक  आप  सदस्यों  को  निल्रम्बित  न  वहां तक
 ठीक

 प्रष्यक्ष  सहोदय  :  क्या  मैंने  कभी  ऐसा  किया  है  ?  कम  से  कम  ऐसी  एक  अनुसंशा  तो  दे  ही  दें  ।

 श्री  ध्रसल  दसा  :  आप  शून्य  काल  को  निलम्बित  कर  देते

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि
 आपके  सहयोग  से  मैं  ऐसा  कर  मैं  सहयोग  करने

 वाला  व्यक्तित  हूं  ।

 +राष्ट्रपति  की  सिफारिश से  भ्रस्तुत/पुर:स्थापित  ।



 सकक  प्रतिकिश्चित्य  विधेयक  13  988

 11.14  ण०  बु०

 संविधान  विधेयक

 विधि  श्रोर  स्पाय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  संजो  थो०  :  मैं  प्रस्ताव*  करता  हूं
 कि  भारत  के  प्ंविधान  में  और  संशोघ्तद  करने  काले  किप्लेजक  रो  पुर:स्छापित  करने  को  अनुमति
 दी

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ना  ।

 धो  बो०  शंक  रामन्द  :  मैं  विधेयक  पुर.स्थापित*  करता  हूं  ।

 ]
 भरी  बालकवि  छेरायी  :  अभ्यक्ष  इछने  महत्वपूर्ण  जित  के  बारे  में

 राम  जी  कुछ  बडी  बोल  रहे  कुछ  बोलन्प  अहिए  +

 झ्रध्यक्ष  महो  कय  :  इन्होंमे  तो  रामायण  लिख  दी  है  जो  हमेशा  बोलती

 आल  बो०  तुलसोराम  :  भापके  साथ  बोन  रहे  हैं  ।

 स्त्रेक  फ्रतिनिष्थिय  )  विधेयक

 विधि
 भोर

 कल
 तथा  जल  संसाधन  मम्त्रो  थो०  शंकरानम्द  रहेगी।  मैं  प्रस्ताक  करता  हूं

 कि  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  तथा  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  में  और  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुभति  दी  जात  ।

 हाध्यक्ष  महौदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 लोक  प्र्चिनिधित्व  +950  दपा  छोक  प्रशिलनछित्क  1951
 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ा  ।

 हरी  शो  ०  शंकरानश्व  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 जनजपप्तपततपप++८ राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत/पुर:कषपप्रित +
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 प्रो०  मधु  सण्ट ते  (  :  यह  व  अपर
 जितने कि  म्जी  महोदब

 पह
 बहुत  ही  भपर्साष्त

 चिदेषक  गह  ज्तना ही  कमजोर  है

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  मंत्री  महोदय  कमजोर  मैं  समझता
 हं

 कि
 हक  हैं  ।

 हैं
 कि

 वह  बिल्कुल

 श्री  एस०  जयपाल  रैड्री  :  उन्होंने  पहाड़  को  राई  बना  दिया

 भ्रध्यक्ष  महोबथ  :  आप  इसे  पहाड़  धता  दें  ।

 11.45  35  चण्धरू०

 वियस  3३77  के  अचीन  साभले

 उड़ीसा  के  लिए  एक  पृथक  कौवला  खत  जिसका  पुस्थालय  सम्बलपुर
 में  बनाये  जाने  कौ  प्र।वदयकता

 ड  ०  कृपा  सिर  मोई  :  उड़ीसा  के  सम्बलपुर  जिले  में  ईब  घाटी  कोयलो  क्षेत्र का
 नियन्त्रण  बेस्ट  कोल  फील्ड  भशपुर  के  ह।थ  में  हे  तथा  तम्मबेर  व  सुन्दरयढ़  में  स्थित  कोयला  खान
 सेन्ट्रल  कोल  फीएड  रांकी  के  निबश्तब  भें  उढ़ीसा  भें  स्थित  कोयला  खातें  दो  अलग-अलग
 कंपनियों  द्वारा  नियन्त्रित  इसके  उड़ीसा  में  उपलब्ध  कोयले  के  संसाधनों  पर  अधिक
 ध्यान  नहीं  दिया  जाता  इस  अनेक  प्रशासनिक  कठिनाइयां  भी  सामने  आ  रही  हैं  ।  मैं
 मांग  करता  हूं  कि  उड़ीसा  के लिए  एक  अलग  कोयला  कंपनी  की  स्थापना  की  जावे  जिसका  मुक्यलय
 सम्बलपुर  में  हो  ।

 14  1991  को  होने  बालो  डा०  पस्मेडकर  को  जरम  प्तांग्दौ  के
 सम्बन्ध  में  समारोह  के  लिये  एक  कार्य  योजना  तेयार

 जाने  की  आ३कंश्यकवा

 ]
 a

 भो  गंग।शस्भ  )  :  अध्यक्ष  काया  श्राहुव  डा०  भीपर:व  अम्बेडकर  दलितों  के

 मसीहा  थे  ।  वे  हमारे  पुश्लीक्ष  संबिक्ान  के  भिर्माता  उन्हें  श्राधुनिक  मनु  कहा  जाता  उन्होंने
 पीड़ितों  वा  नियंश  धर्म  के  व्यक्तियों  की  विक्षेष  सेवा  उन्होंने  महिलाओं  के

 उत्थान  के  लिए  विशेष  प्रयत्न  किए  ।  उनकी  जन्म  झताब्दी  14  अप्रेल  1991  को  पड़ेगी  ।  हमें  देश  के
 अन्य  महान  नेताओं  की  भाँति  उवकी  जन्म  शताब्दी  पूरे  देश  में  मनानी  शासन  इस  दिशा  में

 अभी  से
 एक्शन  ८

 गन  बनाकर  उसे  क्रियान्वित
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  13  दिस  1988
 जज  >----+-

 सागर  में  पेय  जल  को  कसी  दूर  करने  के  लिये
 बोता  मदो  सम्बन्धो  एक  व्यापक  योजमा  हेतु  विश्य  थेंक  से

 सहायता  प्राप्त  किये  जाने  के  लिये  कदम  उठाये
 जाने  को  प्रावश्यकता

 श्री  भस्दलाल  चौधरो  :  अध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  के  सागर  नगर  में  पेयजल  की

 समस्या  को  स्थायी  रूप  से  हल  किया  जाना  अत्यन्त  आवश्यक  छोटी-मोटी  पेयजल  योजना  इस

 विकासशील  एवं  बढ़ने  वाली  आबादी  के  नगर  में  पर्याप्त  नहीं  है  ।  हमेशा  पेयजल  की  कमी  बनी  ही  रहेगी
 और  जनता  को  पेयजल  की  कमी  से  हमेशा  ८  कष्ट  उठाते  ही  रहना  अतएव  के-द्रीय  सरकार

 कृपया  मध्य  प्रदेश  शासन  को  यह  निर्देश  दे  कि  राज्य  शासन  पेयजल  समस्या  के  स्थायी  हल  हेतु  बरसान

 के  पास  से  नमंदा  नदी  से  या  बीना  नदी  से  पेयजल  प्रदाय  की  बृहद  योजना  तेयार  करे  ओर  चूंकि  सागर

 नगर  विश्व  बैंक  योजनाओं  के  लिए  ऋण  सहायता  हेतु  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  इसलिए  केन्द्रीय

 सरकार  राज्य  सरकार  को  इस  सुविधा  का  लाभ  दिलवाने  हेतु  अग्रसर  हो  ।

 बिहार  के  मिथिला  क्षेत्र  में  एक  फल  प्रसंस्करण  उच्चयोग
 स्थापित  किया  जाता

 डा०  गोरी  शंकर  राजहंस  :  यह  जानकर  खुशी  हुई  है  कि  भारत  सरकार  ने  खाद्य

 प्रसंस्करण  के  महत्व  को  समझा  है  तथा  इसके  लिए  एक  अलग  मंत्रालय  का  गठन  किया

 उत्तर  बिहार  का  मिथिला  क्षेत्र  चुनींदा  आमों  को  प्राप्त  करने  के  लिये  एक  अच्छा  स्थान

 वहां  पर  आम  बहुत  सस्ते  दामों  पर  मिलते  इसके  अलावा  अन्य  फलों  एवं  सब्जियों  की  चुनींदा  किसमें

 भी  यहां  पर  बहुत  सस्ते  दामों  पर  मिलती

 इन  फलों  एवं  सब्जियों  के  उत्पादकों
 को

 उनकी  उपज  का  उचित  मूल्य  नहीं  मिलता

 ये  फल  एवं  सब्जियाँ  जल्दी  खराब  हो  जाते  हैं  ।

 मिथिला  क्षेत्र  में  जबर्दस्त  बेरोजगारी  है  ।  इसके  वहां  कोई  भी  उद्योग  नहीं

 मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  उत्तर  बिहार  के  मिथिला  क्षेत्र  मे ंजल्दी  ही  एक  फल  प्रसंस्करण  उद्योग  की

 स्थापना  की

 प्रनुसूचित  जाति/प्रमूसूचित  जनजाति  सूची  में  समुदायों  को

 हटाने  के  लिए  संविधान  में  स्ोधन  किये  जाते  झोर  मष्डल

 झायोग  का  प्रतिवेदन  कार्यान्थित  किये  जाने  को
 झावश्यकता

 ओलरी  उत्तम  राठौड़  :  सरकार  पिछले  कई  दशकों  से  संविधान  में  सं  शोधन  करके

 जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  कुछ  जातियों  को  जोड़ने  तथा  कुछ  को  हटाने  के

 सम्बन्ध  में  घोषणा  करती  रही  अब  तक  ऐसा  नहीं  हुआ  है  तथा  इससे  लोगों  में  बड़ा  असंतोष  पैदा

 हुआ  है  ।

 यदि  मण्डल  आयोग  ने  दिसम्बर  1980  में  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  थी  परन्तु  अब  तक  इसे  स्वीकार
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 करने  तथा  लागू  करने  के  लिये  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  है  ।  इससे  भी  51%  पिछड़े  वर्गों  के  लोगों
 के  मन  में  शंका  पैदा  हो  गई  है  ।

 सरकार  से  निवेदन  है  कि  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  की  सूची  में  से  कुछ  जातियों
 एवं  जनजातियों  को  जोड़ने  और  कुछ  को  हटान  के  लिए  एक  संविधान  संशोधन  विधेयक  शीघ्र  लाया
 जाये  ।  तथा  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  को  स्वीकार  करके  उसे  लागू  किया  जाये  ।

 बिजली  को  कप्मो  को  पूरा  करने  के  लिये  प्रांध्र  प्रवेश  में  चल  रही
 विद्युत  परियोजनाञ्नों  को  शोप्न  पूरा  किये  जाने  को

 झ्रावश्यकता

 भ्रो  के०  रामचन्ह  रेड्डी  :  दो  कारणों  से  आंध्र  प्रदेश  में  बिजली  की  जबर्दस्त  कमी
 पिछले  पाँच  सालों  में  उद्योगों  के  ७५  बिजली  को  मांग  दुगुनी  हो  गयी  है  ओर  राज्य

 बिजली  के  ताप  बिजली  से  अधिक  जल  विद्युत  पर  निभंर  करता  राज्य  की  दो  तिट्टाई  विद्युत
 आवश्यकता  पन  बिजली  उत्पादन  से  पूरी  की  जाती  है  जिससे  गर्मियों  के  दिनों  में  तथा  सूखे  के  का  रण  पानी

 की  कमी  से  बिजली  उत्पादन  में  काफी  कमी  हो  जाती  है  ।  ताप  विद्युत  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये

 तुरन्त  वबदम  उठाने  चाहिये  ।  ताप  विद्यत  उत्पादन  के  लिये  अनेक  योजनायें  ह ैजिनको  कि  पूरा  किया
 जाना  है  ।  राज्य  सरकार  धन  की  कमी  के  कारण  इन्हें  पुरा  नहीं  कर  पा  रही  कुछ  महीने

 सीमा  परिक्षेत्र  के  मुछनारू  क्षेत्र  में  एक  ताप  बिजली  घर  बनाने  की  योजना  जहां  साल  भर  सूद्े  की
 स्थिति  रहती  है  ।  इस  परियोजना  के  जल्दी  पूरा  होने  क ेलिए  भी  धन  की  आवश्यकता

 हाल  ही  में  जापान  ने  देश  में  विद्यूत  उत्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  भारी  सहायता  का
 वायदा  किया  चूंकि  आँध्  प्रदेश  एक  क्रृषि  प्रधान  राज्य  बिजली  की  कमी  से  कृषि  पर  बहुत  अधिक
 बिपरोत  प्रभाव  पड़ता  है  ।  राज्य  में  विद्य्  त  उत्पादन  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ।

 अतः  यह  निवेदन  है  कि  जापान से  प्राप्त  सहायता  राशि  में  से  पर्याप्त  राशि  आंध्र  प्रदेश  में  विद्युत
 उत्पादन  के  लिए  खर्च  किया  जाना

 संयक्त  राज्य  प्रमरोका  से  कोड़  लगे  गेहूं  के  प्रायात  को  जांच  किये
 जाने  को  भ्रावश्यकता

 डा०  ए०  के०  पटैल  :  लोगों  में  था  प्रेस  में  इस  बात  पर  बहुत  रोष  है  कि  अमेरिका
 से  लगभग  20  लाख  टन  ऐसा  गेहूं  आयात  किया  गया  है  जो  एरगोट  से  प्रभावित  है  और  इसे  गुजरात
 में  हाल  ही  में  सील  बन्द  किया  गया

 से  प्रभावित  गेहूं  को  खाने  से लकवा  मार  सकता  है  या  पेचिश  हो  सकती  यदि  इसका
 प्रयोग  बीज  के  रूप  में  किया  जाए  तो  यह  बीमारियां  महामारी  का  रूप  भी  ले  सकती  हैं  ।

 सोराष्ट्र  में  भावनगर  की  *  प्लांट  प्रोटेबशन  बवेरेन्टाइन  लेबोरेटरीਂ  में  इस  गेहूं  की  जांच की  गई
 थी  जहां  इसे  दूषित  पाया  गया  तथा  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  इस  गेहूं  को  जहाजों  से  उतारा  नहीं

 लेकिन  न  जाने  किन  कारणों  से  इसे  जहाजों  से  उतारा  गया  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकार  को  इस  मामले  की  उच्च  स्तरीय  जाँच  करानी  यदि
 इसकी  जांच  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  द्वारा  कराई  जाए  तो  बेहतर  होगा  ।

 हि



 नियम  377  के  अधीन  मामले  13  1988
 लि  ee  लत  ली

 भ्रण्डमान  भीर  निकोबार  हीप  सम्ह  के  तुफान  से  प्रमाथितਂ  लोगों
 को  ह्ावश्यक  बसतुएं  भोर  विसीय  सहायता  प्रदाम  किये

 जाने  को  प्रावदयकता

 कीनीनीओ आओ»

 क्री  मनोरंजन  भक्त  और  निकोबार  द्वीप  :  अंडमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह
 में  भारी  वर्षा  व  तूफान  से  जमा  सड़कों  तथा  इमारतों  को
 व्यापक  रूप  से  नुकसान  हुआ  है  ।  करीब  10  करोड़  रुपये  के  मूल्य  की  क्षति  होने  का  अनुमान  16
 नवम्बर  को  तूफानी  मौसम  तथा  वर्षा  के  कारण  हवाई  जहाज  पोर्ट  ब्लेयर  हवाई  अड्डे  पर  उतर  नहीं
 सके  ।  सिर्फ  17  नवम्बर  को  एक  हवाई  जहाज  पोर्ट  ब्लेयर  हवाई  अड्डे  पर  उतर  तथा  उसके

 बाद  भी  तूफानी  मौसम  भारी  वर्ष  की  स्थिति  चलती  रही  तथा  बाकी  देश  से  इस  द्वीप  समूह  का  संबंध
 करीब-करीब  टूट  सा  गया  24  नवम्बर  की  रात  फो  तूफान  ने  भीषण  रूप  ले  लिया  तथा  भारी

 क्षति  तुफान  29  नवम्बर  तक  चलता  दक्षिण  में  ग्रेट  निकोवार  से  लेकर  उत्तर  में  दिगलीपुर
 तक  भारी  क्षति  हुई  ।

 हालांकि  इस  दौरान  किसी  के  मरने  का  समाचार  नहीं  लेकिन  मछेरों  की  जाल
 आदि  और  कुछ  घरों  को  नुकसान  पहुंचा  है  ।7  तथा  8  दिसम्बर  को  उत्तर  तथा  मध्य  अंडमान  में  तूफान
 तथा  भारी  वर्षा  आरम्भ  हो  जिसमें  !  5  लोगों  की  जानें  गईं  तथा  21  लोग  लापता  पशु  और

 मृगियां  आदि  भी  भारी  संख्या  में  मारे  गये  हैं  ।  धान  की  बागवानी  रबी  की  फसलें  ज॑से

 सब्जियों  तिलहनों  तथा  ढालों  आदि  की  फसलें  पूरी  तरह  से  नष्ट  हो  गई  सेकड़ों  लोग  बेघर  हो  गये
 बेघर  हुए  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  तथा  जीवन  यापन  के  लिए  साधन  जुटाने  के  लिए  उन  लोगों  को

 जाल  आदि  सप्लाई  किए  जाने  के  लिये  तुरन्त  राहत  सम्बन्धी  उपाय  किए  जाने  आवश्यक

 उनके  रोजभार  के  लिए  तुरन्त  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  अन्यथा  लोगों  को  भुखमरी  का  सामना

 करना  द्वीप  समूह  में  भावश्यक  वस्तुओं  की  कमी  हो  गई  द्वोप  समूह  में  तुरन्त  युद्ध  स्तर  पर

 आवश्यक  वस्तुएं  भेजे  जाने  का  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिए  ।

 सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  संघ  राज्य  प्रशासन  को  तुरन्त  सहायता  पहुंचाने  के  लिए

 भूतिपूर्ण  कायंवाही  की

 उड़ोसा  में  नेशनल  एल्यूमीनियम  मारत  एल्यूमीनियम  कम्पनी  झौर
 साथ  ईसह्टर्न  कोलफोल्डस  लिमिटेड  उनको  परियोजना प्रां  के  कार्यान्वयन

 के  कारण  विस्थापित  हुए  प्रत्येक  परितआआार  के  एक  व्यवित  को  रोजगार
 देने  का  निवेश  विए  जाने  को  प्रावहयकता

 क्री  सोमनाथ  रथ  :  राष्ट्रीय  अल्यूमीनियम  कम्पनी  साऊथ  ईस्टर्न

 फील्डस  लिमिटेड  की  परियोजनाओं  के  कारण  उड़ीसा  में  बहुत  से  लोग  विस्थापित  हो  गए  नेलको
 तथा  साउथ  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  प्रत्येक  विस्यापित  परिवार  के

 एक-एक  सदस्य  को  नौकरो  दी  लेकिन  दुर्भाग्य  की  बात  है  नेलको  तथा  साउथ  ईस्टर्न
 कोलफोह  इस  लिमिटेड  कम्पनियां  उन  लोगों  को  जिनकी  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  गया  नौकरियां

 प्रदान  करने  के  नियम  का  कड़ाई  से  पालन  नहीं  कर  रही  भारत  एल्यूमीनियम  कम्पनी  भी स्थांनीय
 लोगों  +  उचित  पुनर्वास  के  मामले  में  उनके  साथ  किसी  समझौते  तक  नहों  पहुंच  सकी  है  ।  सभी  प्रभावित
 व्यक्ति  गरीब  तथा  सीमांत  किसान  तथा  उनमें  से  अधिकांश  आदिवासी

 मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  को  तथा  ईस्ट  कोलफील्ड्स  आदि  सरकारी

 है|



 22  1910  )  वन  संशोधन  विधेयक  (-
 ैहैहफह  ्फऊस़़्ञझञ़ञ़ख<ः़

 क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  निर्दश  देना  चाहिए  कि  वे  उड़ीसा  में  विस्थापित  लोगों  को  रोजगार  प्रदान

 11  25  झण  पू०

 वन  संशोधन

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  द्वारा  7  1988  को  प्रस्तुत
 किए  गए  निम्न  लखित  प्ररताव  पर  विचार  अर्थात्  :-

 वन  1980  में  और  संशोधन  वाले  विप्लेयक  पर
 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  रूप  में  विचार  किया

 श्री  शान्ताराम  नायक  ।

 थ्रो  आन््ताराम  नायक  :  अध्यक्ष  मैं  बन  संशोधन
 1988  का  समर्थन  करता  वाश्तव  हालाँकि  विधेयक  का  उद्देश्य  बहुत  सीमित  है  फिर भी  मुख्य
 अधिनियम  वन  1980  में  जो  खामियां  रह  गई  थीं  उन्हें  इसके  द्वारा  दूर  किया
 गया  वास्तव  में  जंसा  कि  मैंने  पहले  इस  सदन  में  सुझाव  दिया  मुझे  बहुत  खुशी  होती  यदि  वन

 1927  तथा  वन  1980  को  मिलाकर  एक  व्यापक  अधिनियम  बना  दिया
 क्योंकि  दो  अलग-अलग  भागों  में  कानून  बनाना  बिल्कुल  अनावश्यक  है  ।

 11.26  म०  पू०

 सहोदय  पोठासोन  हुए

 जब  वन  1980  को  लागू  किया  गया  था  तो  इसे  वन  1927  के
 संशोधन  के  रूप  में  बनाया  गया  यदि  आप  गौर  करें  तो  वन  अधिनियम  काफी  पुराना  है  तथा  इसमें
 आमूल  संशोधन  किये  जाने  की  आवश्यकता  इसमें  काई  सदेह  नहीं  है  कि  इस  अधिनियम  में  जो

 त्रुदियां  1980  के  अधिनियम  द्वारा  उन्हें  दूर  कर  दिया  ग्रया  था  तथा  हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि
 किसी  तरह  1980  के  अधिनियम  द्वारा  वनों  को  सुरक्षित  रखा  लेकिर  यदि  1927  के
 यम  पर  पूण्णरूप  से  पुनविचार  किया  जाता  तथा  एक  व्यापक  कानून  बनाया  जाता  तो  मेरा  विचार  है
 प्रक्रिया  के  दृष्टिकोण  से  यह  एक  बहुत  अच्छा  आदर  होता  ।

 मैं  बतंमान  विध्लेयक  के  एक  खण्ड  के  बारे  में  आपको  इस  विधेयक  में  गे  र-बानिकी

 फ्रमोजनों  को  शामिल  किया  गग्मा  इसमें  कहा  गया  भी  वन  भूमि  या  उसके  किसी  भी  भाग

 को  लीज  के  द्वारा  या  अन्यथा  किसी  प्राइवेट  व्यक्ति  अथवा  क्षिसी  प्राधिकरण  को  सौंपा  जा  सकता

 यदि  आपने  लीज  पर  दिया  है  यह  गैर-बन  परियोजना  के  अन्तगंत  यदि  आप  इसे

 लाइसेंस  के  जरिये  देते  हैं।तो  अपप  कह  सकते  हैं  कि  '  या  या  अन्यथा  के

 गंत  यदि  कोई  व्यक्ति  भूमि  लाइसेंस  के  जरिये  देता  चूंकि  आपने  यहां  लीज  अथवा  अन्यथा

 रूप  में  कहा  इसका  अथं  यह  हो  सकता  है  कि  के  अन्तर्गत  अता  लेकि

 ऐसा  नहीं  क्योंकि  लाइसेंस  अधीन  आप  भूमि  नहीं  देते  सम्पत्ति  किसी  व्यक्ति  को  आबंटित

 नहीं की  जाती  इसलिए  लाइसेंस  निरापद  रहते  हैं  और  यह  इस  खण्ड  के  अन्तगगंत  नहीं  भाता
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 कल  का  जे  जज

 ज्ञांताराव  नायक  |

 कृपया  इस  पहलू  की  जांच  चूंकि  कोई  भी  वन  भूमि  अथवा  वन  भूमि  का  कोई  भाग  लीज
 द्वारा  या  अन्यथा  दिया  जा  सकता  इसलिए  पहली  बात  तो  यह  है  कि  आपको  भूमि  देनी  होगी  और

 यहां  लाइसेंस  का  जो  प्रावधान  रखा  गया  है  आप  कोई  सम्पत्ति  नहीं  देते  इसलिए  मैं  चाहता हूं  कि
 इस  पहलू  की  जांच  की  जाये  ताकि  इसमें  कोई  त्रुटि  न  रहे  ।

 हमारा  आदर्श  33  प्रतिश्त  वन  भूमि  का  कुछ  व्यक्तियों  का  यह  कहना  है  कि  1
 प्रतिशत  भूमि  बन  क्षेत्र  में  आती  है  जबकि  कोई  कहता  है  कि  यह  10  प्रतिशत  से  भी  कम  वास्त
 भारत  सरकार  के  अनुख्शर  सही  आंकड़े  क्या  हैं  ?  इस  बारे  में  बताया  जाये  और  सदन  को  विश्वास  में
 लिया  जाये  |  आज  बि  तने  प्रतिशत  भूमि  पर  वन  हैं  ।  क्या  19  प्रतिशत  में  अथवा  10  प्रतिशत  से  कम  ।
 और  यदि  यह  10  प्रतिशत  से  भी  कम  है  तो  हम  33  प्रतिशत  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या

 करने  जा  रहे  हैं  ।

 आपको  वन  अधिनियम  और  वन  1950  के  सम्बन्ध  में  संव
 धानिक  तंत्र  पर  पुनः  विचार  करना  जब  अपराध  होता  है  तो  उस  पर  राज्य  अभियोग

 तंत्र  विचार  करता  है  ।  तथा  यदि  राज्य  अभियोग  तंत्र  वन  के  मामले  में  प्रभावकारी  नहीं  है  तो  हम
 कोई  भी  कानून  हम  चाहे  कुछ  भी  आदर्श  सामने  रखकर  पर  साधारण  तौर  पर  छोटे
 सरकारी  वकील  या  पुलिस  जांच  अधिकारी  द्वारा  अपना  काय॑  ढंग  से  नहीं  किये  जाने  पर  बनों
 के  म।मले  में  सारा  उद्देश्य  तथा  नीति  धरी  की  घरी  रह  ऊपरी  तौर  से  देखने  में  यह्  मामला
 छोटा-सा  दिखाई  देता  पर  मैं  चाहता  हूं  आप  इस  पहलू  पर  विचार  करें  तथा  राज्य  स  कारों  को
 अभियोग  के  मामले  में  अपना  तंत्र  मजबूत  बनाने  के  लिए  निर्दश  दें  ।

 वन  अपराधों  के  मामले  में  मु्ठामलों  को  जब्त  किया  जाता  अन्तत:ः  मुट्ठामल  का

 होता  क्या  उनका  क्या  किया  जाता  कया  इसे  उचित  ढंग  से  रखा  जाता  है  तथा  क्या
 विक  मुट्ठाम  जो  प्राप्त  किया  जाता  है  उसे  ठीक  प्रकार  से  जब्त  किया  जाता  इन  सब  पहलुओं
 पर  आपको  गौर  करता

 हम  चुनाव  प्रक्रिया  में  सुधार  के  लिए  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करने  जा  रहे  मैंने

 इस  विधेयक  जो  अभी-अभी  पेश  किया  गया  है  अध्ययन  किया  है  यह  विधान  सभा  अथवा

 संसद  के  चनावों  में  भाग  लेने  वाले  उम्मीदवारों  की  अनहूंता  के  बारे  में  हैं  ।

 अपराध  अनेक  कानूनों  के  तहत  हो  सकता  यदि  बे  अपराध  करते  हैं  मान  लीजिये

 खाने  की  चीजों  में  बलात्कार  तया  अनेक  आर्थिक  अपराधों  के  मामले  में  किसी  व्यक्ति  को

 महीने  की  सजा  होती  है  ।  अर्थात  यदि  किसी  व्यक्ति  को  इन  अपराधों  के  कारण  मास  की  सजा

 होतो  है  तो  उरो  चुनाव  के  लिए  अयोग्य  ठहराया  जायेगा  ।  अतएव  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  आप

 इस  मामले  को  विधि  मंत्रालय  को  सौंप  दें  तथा  कहें  जो  भी  ब्यक्ति  वन  संरक्षण

 तीय  वन  1°27  अथवा  किसी  भी  वन  संरक्षण  व  पर्यावरण  संरक्षण  के  कानून  का

 उल्लंघन  करता  है  उसे  भी  चनाव  लड़ने  के  लिए  अयोग्य  ठहराया  जाना

 हमारे  यहां  अनेक  निवारक  नजरबन्दी  कानून  जहां  तक  वन  सम्बन्धी  अपराधों

 का  सम्बन्ध है  ऐसा  कोई  निवारक  नजरबन्दी  कानून  नहीं  मुझे  नहीं  मालूम  कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा

 कानून  का  विस्तार  करके  इसे  वनों  पर  भी  लागू  किया  जा  सकता  है  अथवा  हम  बनों  के  लिए
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 सिर्फ  इसी  कानून  के  दायरे  को  बढ़ा  सकते  है  तथा  ऐसा  कोई  अन्य  कानून  नहीं  हमारे यहां  उत्पाद  व
 सेवा  शुल्क  संबंधी  अपराधों  के  लिए  अनेक  निवारक  नजरबन्दी  कानून  क्यों  न  हम  वन  संबंधी
 राधों  के  लिये  भी  निवारक  कानून  बनाएं  ?

 मैं  आपका  ध्यान  एक  अन्य  खण्ड  को  ओर  दिलाना  चाहता  जहां  तक  सजा  का  सबंध
 खण्ड  में  कहा  गया  है  :

 कोई  घारा  2  के  उपबन्धों  में  से  किसी  का  उल्लंघन  करेगा  या  उल्लंघन  का  दुष्प्रेरण
 करेगा  वह  सादा  कारावास  से  जिसकी  अवधि  ।5  दिन  तक  की  हो  दण्डनीय  होगा  ।”

 ग़म्भी  र  अपराध  के  लिये  घारा  2  में  उपबन्ध  यदि  कोई  व्यक्ति  बिना  अन  मति  प्राप्त  किये
 गैर-वानिकी  प्रयोजनों  से  वनों  का  उपयोग  करता  है  तो  वह  गम्भीर  अपराध  का  मामला  होग!ः  तथा
 इसके  लिए  15  दिन  तक  की  कंद  का  प्रावधान  इसका  अभिप्राय  है  अदालत  एक  दिन  की  कंद  तक
 की  भी  सजा  दे  सकती  गम्भीर  अपराधों  के  मामलों  में  जिसके  बारे  में  मैं  बात  कर  रहा  हमारे
 यहां  निवारक  कानून  नहीं  है  वतंमान  कानून  के  अधीन  भी  किसी  भारी  सजा  का  प्रावधान  नहीं  है  तथा
 इसके  लिए  सिर्फ  15  दिन  तक  की  कंद  का  प्रावधान  कृपया  इस  सजा  को  ओर  अधिक  सख्त  बनाएं  ।

 मुझे  सिर्फ  इतना  ही  कहना  है  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा०  :  जहां  तक  इस  अधिनियम  के  अधीन  आने  वाले  अपराधों  का
 संबंध  है  मुझे  खेद  है  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  नायक  ने  इसकी  सजा  के  लिए  और  अधिक  प्रावधान  बनाये
 जाने  का  सुझ।व  दिया  मैं  उनसे  सहमत  नहीं  हो  सकता  इस  समय  हमारा  जो  कानून  है  उसी  से  वन
 अधिकारी  काफी  परेशानियां  उत्पन्न  कर  रहे  हैं  तथा  उनके  ऊपर  अंकुश  बहुत  कम  वन  क्षेत्रों  के  नजदीक

 रहने  वाले  हमारे  किसानों  की  निरम्तर  यह  शिवायत  रही  है  कि  यह  बन  अधिकारी  हमारे  लोगों  को  परेशान
 करते  तथा  इसके  साथ  ही  यदि  हमारे  पास  प्रभावी  कायंवाही  के  लिए  इस  प्रकार  के  सुझ।व  आते  हैं
 तो  हम  अपने  किसानों  का  जीवन  दूभर  कर  वास्तव  में  विकास  कार्य  क्रम  तथा  वन  संरक्षण  में  परस्पर
 विरोध  इस  प्रश्न  का  उल्लेख  हमारे  अनेक  वक्ताओं  ने  किया  मैं  चाहूंगा  कि सरकार  इस  पर
 गम्भी  रता  से  विचार  करे  तथा  फिर  विकारा  संबंधी  कार्यक्रमों  से  जड़े  विभागों  की  सलाह  वे  इन
 क्षेत्रों  के  लिए  नये  दिशा  निर्देश  बनाएं  जो  कि  हर  फैक्टरी  तथा  हर  उद्योग  को  जारी  किये  जाने  चाहिएं  ।

 इस  समय  इनमें  से  अनेक  फैक्टरियां  बहुत  अधिक  भूमि  प्रदान  किये  जाने  की  मांग  कर  रही  हैं  तथा

 लिए  इस  संबंध  में  कुछ  विचार  किया  जाना

 मैं  कुछ  ऐतिहा  सिक  व्यक्तियों  के  प्रति  अपनी  क्ृतज्ञता  व्यक्त  करना  सवंप्रथम  मैं

 भगवान्  बुद्ध  के  प्रति  कृतज्ञता  व्यवत  करूंगा  जिन्होंने  वृक्षों  तथा  सभी  जीवन्त  चीजों  का  आवर  करने  का

 उपदेश  दिया  तत्पश्चात्  महात्मा  गांधी  तथा  उनके  बाद  इंदिरा  गांधी  का  नम्बर  आता  ६  जिन्होंने

 स््टोकहोम  सम्मेलन  में  पृथ्वी  माता  तथा  सभो  वन्य  पशुओं  इस  भूमि  पर  विच  रने  वाले  अन्य

 पशओं  की  रक्षा  क ेलिए  अन  रोध  किया  इसके  बाद  मैं  श्री  एम०  मुंशी  के  प्रति  अपनी  श्रद्धांजलि

 अपित  करता  हूं  जिन्होंने  बन  महोत्सव  की  शुरूआत  वह  बन  महोत्सब  जो  कि  सरकार  तथा  जनता

 की  सहायता  से  पूरे  देश  भर  में  चलाया  जा  रहा  लेकिन  उतने  प्रभावों  ढंग  से  नहीं  जितने  प्रभावी

 ढंग  से  चलाया  जाना  तथा  मुझे  आशा  है  मेरे  माननीय  इस  विधेयक  के  प्रभारी  मंत्री  तथा

 राज्य  स्तर  के  मंत्रीगण  इस  पर  अधिक  ध्यान  देंगे  तथा  इन  वन  महँत्सव  को  जन  आन्दोलन  बनाने  के

 लिए  अधिक  धन  प्रदान  करेंगे  ताकि  हमारे  वनों  के  विकास  तथा  सुरक्षा  क ेलिए  जनता  का  भी  अधिक

 से  अधिक  सहयोग  मिल  सके  ।  वन दो  प्रकार  के
 आरक्षित  वन  तथा  अनारक्षित  वन  ।  दक्षिण  भारत
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 में  अनारक्षित  वनों  के  मामले  में  हमने  वन  अधिकारियों  तथा  स्थानीय  लोगों  के  मध्य  तालमेल  लाने  की
 कोशिश  की  अतएव  हमने  वन  पंचायतों  का  संगठन  किया  मैंने  स्वयं  भी  आन्ध्र  प्रदेश  तथा
 प्राचीन  मद्रास  शहर  अर्थात  वतंमान  मद्रास  के  अनेक  जिलों  में  स्रंकड़ों  ऐसी  पंचायतों  का  संगरुन  किया

 तथा  इन  पंचायतों  ने  वास्तव  में  सराहनीय  कार्य  किया  लेकिन  इसके  साथ  ही  यह  भी  खतरा

 है  कि  यह  पंचायतें  वन  महोत्सव  तथा  वृक्षों  की  संख्या  में  वृद्धि  किये  जाने  में  अवरोधक  न  बन  जाये  ।  हमें
 सामाजिक  वानिकीकरण  के  साथ  साथ  लोगों  की  इंधन  संबंधी  जरूरतों  को  भी  पूरा  करना  है  तथा
 गरीब  लोगों  को  इंधन  जुटाने  के  लिए  रोजगार  प्रदान  करना  है  व  जो  बाकी  जनता  को  इंधन  उपलब्ध
 करा  सके  |  हमें  यह  देखमे  के  लिए  भो  लोगों  को  घिक्षित  करना  है  कि  जहाँ  कहीं  भी  अनारक्षित  वन  हैं
 उन्हें  वन  वहां  की  स्थानीय  सरकार  तृथा  स्थानीय  सामाजिक  संगठनों  के  रहयोग  से  सामाजिक  वनों
 के  रूप  में  विकसित  करना  शेष  भारत  में  इस  पहलू  पर  अधिक  ध्यान  नहीं  दिया  गया  माननीय
 मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  राज्य  मंत्रियों  क ेसहयोग  से  तथाकथित  अनारक्षित  वनों  का
 जिक  यनों  के  रूप  विकास  किया  जहां  तक  आरक्षित  वनों  का  संबंध  इन  वनों  के
 वास्तविक  शत्र/विरोधी  कौन  कहा  जाता  है  कि  वन  अधिकारी  ही  बनों  के  वास्तविक  शत्रु  हैं
 क्योंकि  वे  स्वयं  अपने  आप  में  कानून  जब  ठेकेदार  उन्हें  10  पेड़  काटने  व  उनका  उपयोग  करने  के
 बदले  धन  देता  है  तो  वे  उन्हें  ।2  या  15  पेड़  काटने  की  अनुमति  देते  हैं  तथा  पैसा  आपस  में  बांट  लेते
 अतः  इन  वन  अधिकारियों  पर  तथा  इस  प्रकार  की  प्रक्रिया  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  पर  रोक  लगाये  जाने
 की  आवश्यकता  सबसे  बड़ी  कठिनाई  यह  है  कि  इस  पर  रोक  कंसे  लगाई  इतने  क्यों  के  बाद
 भी  सरध्वार  इसका  उचित  समाधान  खोजने  में  असमर्थ  रही  हमारी  वन  पंचायतें  इस  कार्य  के  लिए
 काफी  नहीं  हैं  क्योंकि  उनमें  कुछ-कुछ  लोग  कभी-कभ्नी  हमारे  बनों  को  हानि  पहुंचाने  वाले  निकल
 आते  इस  घात  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  कि  किन  उपायों

 व
 रास्तों  से  वन  अधिकारियों

 पर  अंकुश  लगाया  जाये  तथा  भ्रष्टाचार  भी  कम  मैं  नहीं  समझता  कि  इसे  पूर्णरूप  से  रोका  जा
 सकता  है  लेकिन  कम  से  कम  इसे  सम्भावित  हृद  तक  कम  किया  जा  सकता

 महोदय,-हमें  वन  महोत्सव/वन  भोजन  की  पुरानी  विचारधारा  को  शुरू  करना  उस
 समय  हर  गांव  में  स्तूप  होते  यानि  कि  बौद्धिक  परम्परा  के  अनुसार  वानिकीकरण  का
 विकास  करने  की  परम्परा  ताकि  लोग  यहां  लोग  वहां  विवाह  तथा  अन्य  समारोहों  का
 आयोजन  करते  अब  इस  परम्परा  को  भी  आरम्भ  करके  किया  चाहिए  ।

 अन्ततः  हम  गरीध  लोगों  के  हिंतों  तथा  उनको  इंधन  की  जरूरत  फो  भी  भुला  महीं  सकते  हैं  ।  जब
 तक  सरकार  इंधन  के  मामले  में  उनकी  सहायता  कश्ने  के लिए  कोई  विकल्प  खोजतीः  है  ।  यदि  उन्हें  लकड़ी
 या  वनों  के  रूप  में  इंघन  नहीं  दिया  है  तो  हमारे  गरीब  के  लिए  इंधन  सम्बन्धी  कोई  अर
 वैकल्पिक  रास्ता  सुझाया  व  विकसित-किया  जाना  चाहिये  तथा  उन्हें  बह  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  ।

 यह  कैसे  किया  ज!ए  किस  हुृद  तक  किया  जाए  व  किस  प्रकार  से  किया  जाए  इस्तका  विस्तृत
 किया  जाना  चाहिए  ।  मुझे  आशा  है  बन  मन्त्रालय  में  कुछ  ऐसे  विभाग  हैं  जो  इस  पर  भी  ध्यान

 संक्षेप  मैं  एक  बार  फिर  कहूंगा  हमारे  महोदय  श्री:मुंशी  का  अनुसरण  करने  की  चेष्टा  करें

 तथा  महात्मा  बुद्ध  की  परंपरा  पर  विद्यार  करें  व  वन  अध्विकारियों  में  वृक्षों  के  प्रति  आदर  व  संवेदनशीलता

 की  भावना  तथा  वक्षों  के।काटने  के  विचार  को  पाप  समझे  जाने  को  भावना  का  विकास  करने  का  प्रयास
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 श्री  डी०बी०  पाटिल  :  उपाध्यक्ष  वरतंमान  विधेयक  1980  के  मूल
 नियम  में  संशोधन  करने  के  लिए  जो  लाया  गया  है  ।  1980  के  मूल  विधेयक  का  उद्देश्य  प्रशंसनीय
 वनीकरण  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  वनों  की  कटाई  पर  रोक  लगाना  जहां  तक  वनीकरण  का
 सम्बन्ध  है  देश  में  वत॑मान  स्थिति  चिन्ताजनक  जबकि  वनीकरण  के  लिए  सामाजिक  वानिकी  आदि

 जैंसे  तरीके  अपनाये  जा  रहे  परन्तु  फिर  भी  यहू  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  बन  कट  रहे  केवल  गांव  वालों

 द्वारा  इंधन  प्राप्त  करने  के  लिए  ही  नहीं  बल्कि  उन  ठेकेदारों  द्वारा  भी  जो  कि  वनों  के  विभिन्न  भागों  में
 तेजी  से  वनों  को  काटने  में  लगे  हुए  अधिकारियों  की  सहायता  से  तथा  उनके  द्वारा  बढ़ावा  देने  के

 जिसे  क्षेत्र  में  पेड  काटने  का  उनको  ठेका  दिया  जाता  उनके  अलावा  वह  आस  पास  के
 बनों  के  पेड़  भी  काट  लेते  हैं  तथा  इस  प्रकार  वनों  की  बड़े  पंमाने  पर  कटाई  होती  है  ।  यह  देखा  गया  है
 कि  बावजूद  इस  बात  के  कि  पेड़ों  को  बहुत  अधिक  संख्या  में  काटा  जा  *हा  है  ठेकेदारों  को  ऐसा  करने  से

 रोका  नहीं  जाता  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करते  हुये  यह  निवेदन  करूंगा

 कि  वनों  की  कट।ई  को  रोकने  के  लिए  उचित  कार्यवाही  करें  ।

 हमने  यह  भी  देखा  है  कि  वनों  में  जान-वूझ्षकर  आम  भगा  दी  जांती  है  ताकि  पेड़ों  के  जलने  के

 बाद  उनको  काटा  जा  सके  क्योंकि  कानून  में  पेड़  के जलने  बाद  उनको  काटने  से  रोकने  की  कोई  व्यवस्था

 नहीं  यह  बहुत  समय  से  चल  है  तथा  देश  में  पेड़ों  के काटने  का  काम  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  हो  रहा
 है  तथा  देश  के  कई  भागों  में  ऐसा  हो  रहा  है  त्तथा  इस  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 कई  वक्ताओं  ने  बताया  है  कि  इस  अधिनियम  से  गांव  के  लोगों  को  काफी  दिक्कतों  का

 सामना  करना  पड़  रहां  है  ।  तथा  वन  क्षेत्र  में  रह  रहे  आदिवासियों  को  भी  दिक्कत  का  सामना  करना

 पड  रहा  गांव  वालों  को  इंघन  में  लिये  लकड़ी  की  आवश्यकता  होती  है  वह  कुछ  टहनियां  या

 झाडियां  काट  लेते  हैं  जिसके  लिए  वनों  के  गार्ड  तथा  अन्य  एजेंट  उन्हें  परेशान  करते  जब  तक  गांव

 वालों  को  इंधन  की  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था  नहीं  होती  तब  तक  उनको  ऐसे  ही  परेशान

 किया  अत  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस  बात  की  जांच  करें  तथा  इसका

 प्रबन्ध  करें  ।

 वरतं  मान  के  कॉरण  तिचाईः  पीने  के  पानी  की

 सडक  बिजली  की  साइनें  डालना  तथा  अन्य  साथंजमिक  सुविधाओं  को  उपलब्ध  कराने  में  देरी  हो
 रही  जेसाकि  राज्य  सरकारों  को  वन  भूमि  को  गेर  थ्नः  कार्यों  के  लिए  प्रयोग  में  लेने  के  लिये  केन्द्र

 सरकार  से  अनुमति  लेनी  पड़ती  है  जेसाकि  मैंने  अभी-अभी  कहा  देरी  के  १रण  सावंजनिक  सेवा

 के  कार्य  किये  नहीं  जा  रहे  जिसके  कारण  लोगों  को  परेशानी  हो  रही  है  तथा  अधिनियम  के  उद्देश्य
 परे  नहीं  हो  रहे  हैं  ।

 बहुत  से  मामलों  में  भूमि  को  वन  भूमि  घोषित  किया  मय  है  परन्तु  वास्तव  में  वहां  एक  भी  पेड़
 नहीं  है  या-बहुत  थोड़े  पेड़  हैं  तथा  उसे  सुरक्षित  बन  घोषित  किया  यया  है  ।  उस  क्षेत्र

 में  सार्वजनिक
 काय॑

 जँसे  सडक  बिजली  की  लाइनें  भादि  नहीं  हो  पाते  क्योंकि  राजस्व  रिकार्ड  में  उसे  बन

 क्षेत्र  घोषित  किया  गया  अतः  मैं  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करूगा  कि  इसको

 अन्त  में  मैं  कहूंगा  कि  मन्त्री  महोदय  यह  देखें  कि  वह  बन'भूमि  जो  छोटी  सिंचाई

 पीसे  के  पानी  सड़क  निर्माण  व-बिजली  इनें  डालने  के  लिये  आवश्यक  हों  उन्हें  बिना  किसी  देरी  के

 कब्जे  में  ले  ।
 -

 इन  क्लब्दों के  साथ  मैंजापको  वब्यबाद  देता  हूं  ।

 *  88
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 डा०  प्रभात  कुमार  सिश्र  :  उपाध्यक्ष  मैं  वन  संशोघन
 1988  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  वन  जो  हैं  वह  हमारे  वर्तमान  और  भविष्य  दोनों  को

 कायम  रखने  के  लिए  अत्यन्त  आवश्यक  मैं  कुछ  आंकड़े  इस  सन्दर्भ  में  बताना  चाहता  हूं  कि  वन

 क्यों  इतने  आवश्यक  हैं  हमारे  जीवन  के  एक  हैक्टेयर  में  लगे  हुए  वन  हर  वर्ष  |  करोड़  80  लाख

 धनफुट  हवा  साफ  करते  काबंन  डाइआक्साइड  को  साफ  करते  इसी  से  आप  समझ  लीजिए  कि
 वन  हमको  प्राण-वायु  देने  के  लिए  कितने  आवश्यक  हैं  जिनकी  कि  हम  निर्देयता  से  कटाई  कर  रहे  हैं  ।
 आज  देश  में  33  प्रतिशत  वन  होने  चाहिए  जबकि  उसके  स्थान  पर  सिर्फ  12  प्रतिशत  जमीन  पर  वन

 रह  गए  हैं  और  13  लाख  हैक्टेयर  जमीन  पर  वनों  की  कटाई  हो  रही  है  ।  इसी  से  हम  अन्दाजा  लगा  सकते

 हैं  कि  पेड़ों  को  न  काटकर  हम  स्वयं  अपने  जीवन  को  नष्ट  कर  रहे  आने  वाले  भविष्य  के  साथ  हम
 खिलवाह  कर  रहे  हैं  यह  बड़ी  दुःखद  बात  हर  साल  कानून  बनते  यह  राज्य  सरकारों  का
 विषय  है  और  राज्य  सरकारें  इस  पर  विशेष  रूप  से  ध्यान  नहीं  देती  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  वनों  का
 संरक्षण  और  वनों  की  जितनी  भी  समसस््याए  उनको  केन्द्रीय  सत्र  का  विषय  बनाया  जाना
 ज॑से  कि  मेरे  पूवंवकता  ने  और  श्री  रंगा  जी  ने  भी  कहा  है  और  मुझे  अच्छी  तरह  से  याद  है  कि  मेरे  क्षेत्र
 में  जब  सागौत  को  लकड़ी  की  कटाई  आरे  से  हो  रही  तो  विलासपुर  जिले  के  अकलतरा  नाम  क्षेत्र

 वहां  के  विघायक  ने  जंगल  के  अधिकारियों  से  इस  बारे  में  कहा  था  ।  तो  उन्होंने  कहा  कि  यह  हमारी
 रेन्ज  में  नहीं  आता  पुलिस  वालों  ने  कहा  कि  यह  पुलिस  का  काम  नहीं  यह  तो  जंगल  विभाग  का
 काम  इस  पर  वर्टां  के  विधायक  ने  अपने  लोगों  फ़ो  लेकर  रात  में  सर्चलाइट  और  बन्दूक  लेकर  गए
 और  उन  लोगों  को  वहां  से  आज  तक  उस  केस  का  निबटारा  नहीं  हो  सका  इस  बारे  में
 अधिकारियों  का  रवेया  ऐसा  इसमें  परोक्ष  रूप  से  उनका  ही  हाथ  रहता  मैं  यह  बात  बिल्कुल
 मानने  के  लिए  तैयार  नहीं  विक।स  के  कारणों  से  वनों  की  कटाई  हो  रही  विकास  के  नाम  पर  सड़क

 बांध  बनाना  या  औद्योगिक रण  करना  तो  उससे  वनों  का  नुकसान  नहीं  होता  बजाय  इस
 कि  हमारी  लापरवाही  और  अधिकारियों  की  मिलीभगत  की  वजह  से  नुकसान  होता  है  ।  आज  आप  देख
 रहे  हैं  कि  दिल्ली  में  म्रागोन  की  लकड़ी  की  कितनी  अधिक  कीमत  सारे  देश  की  टीक
 दिल्ली  में  आकर  बिकती  जिसको  हम  चोरी  छिपे  अधिकारियों  और  व्यापारियों  और  हम  लोगों  से

 जनता  के  लोगों  से  मिलकर  इन  वनों  की  कटाई  करते  इसको  रोकना  बहुत  आवश्यक  इन
 बनों  की  कमी  की  वजह  से  आपको  मैं  नुकसान  बताना  चाहता  हूं  ।

 एक  सैंटीमीटर  जमीन  को  बनने  में  चार  सो  साल  लगते  प्राकृतिक  रूप  से  ।  हर  साल  हमारे
 देश  में  इन  वनों  की  कटाई  की  वजह  से  और  पेड़ों  को  काटने  की  वजह  से  700  करोड़  टत  मिट्टी  बह
 रही  है  ।  इससे  आप  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि  हमारी  मरुभूमि  का  कितना  नुकसान  हो  रहा  आने
 वाले  समय  में  कृषि  उपज  पर  भी  इसका  कितना  बड़ा  भारी  नुकसान  पड़ने  वाला  यह  एक  चोकाने
 वाली  बात  हिमालय  भी  जो  कि  वनों  का  एक-चोथाई  हिस्सा  रखता  वहां  पर  भी  दो  सौ  मीटर
 की  ऊंचाई  तक  सारे  वन  करीब-करीब  नष्ट  हो  चुके  ऐसी  स्थिति  में  हम  भविष्य  के  बारे  में  अन्दाजा
 लगा  सकते  हैं  कि  बिना  वनों  के  हमारा  जीवन  और  मनृष्य  का  जीवन  किस  तरह  से  रहेगा  और  वन
 हमारे  जीवन  के  लिए  कितने  आवश्यक  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  आपको  सुनकर  आश्चरय  होगा  कि  पन्द्रह  हजार  किस्म  की  वन  जातियां
 ओऔषधियों  और  वनस्पतियों  की  वनों  की  कटाई  की  वजह  से  नष्ट  होने  जा  रही  मैं  यह  हना  चाहता
 हूँ  कि  यदि  इस  भयंकर  स्थिति  को  वर्तमान  समय  में  महसूस  नहीं  किया  गया  और  इसको  रोकने  के
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 उपाय  नहीं  किये  गये  तो  यह  बहुत  ही  दुखद  बात  इसके  लिए  न  सिर्फ  भारत  बल्कि  पूरा  विश्व
 '

 चिन्तित  मुझे  एक  बड़ा  आश्चयं  लगता  है  जब  शहर  के  लोग  कहते  हैं  कि  हम  जंगल  घूमने  जा  रहे
 भारत  के  लोग  यह  कहें  कि  हम  जंगल  देखने  जा  रहे  हैं  या  हम  कानहा  या  केस री  जाकर  वनों  की  सुन्दरता
 देखने  भारत  वनों  का  देश  है  और  यहां  के  लोगों  को  वनों  को  घूमने  के  लिए  जाना  पढ़ता
 वनों  को  देखना  पड़ता  है  या  खोजना  पड़ता  है  ।  इनकी  कटाई  के  लिए  मैं  अधिकारियों  को  दोषी  मानता

 हूं  ।  इसी  प्रकार  जो  ठेकेदार  लोग  जिनकी  भूमिका  जंगलों  के  अन्दर  होती  उमसे  कहा  जाता  है  कि

 15  लकड़ी  काटनी  है  जलाऊ  लकड़ी  काटनी  तो  वे  इमारती  लकड़ी  भी  काटते  हैं  और  सकड़ों  पेड़
 काटते  हैं  ।  इसी  प्रकार  वनों  में  हिसक  पशुओं  की  कमी  भी  हो  गई  जंगलों  में  शिकार  करके  पशुओं
 को  मारा  जाता  है  और  इस  कमी  की  वजह  से  लोगों  के  अन्दर  जंगलों  में  जाने  से हिचक  कम  हो  गई

 इस  वजह  से  भी  लोग  वनों  को  काटना  शुरू  करते  जो  साबंजनिक  उपक्रम  कोयला  खदान

 जितने  भी  सावंजनिक  उपक्रम  हैं  या  इलेक्ट्रीसटी  जनरेशन  की  बात  एन०  टी०  पी०  सी०  ये  सब

 जंगलों  में  खदानों  से  जो कोयला  निकालते  ये  लोग  बड़ी-बड़ी  खाई  और  झील  बनाकर  छोड़  देते

 मैं  चाहता  हूं  कि इसको  पाटकर  वृक्षारोपण  किया  जाना  ताकि  इस  क्षेत्र  में  कटे  हुये  पेड़ों  की

 पूर्ति  की  जा  मैं  आपको  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  ए०सी  ०सी०एल०  का  मामला  नियम  377

 के  अधीन  उठाया  गया  मैं  पिछले  तीन  वर्षों  की  बात  बता  रहा  वृक्षारोपण  के  नाम  से  विलासपुर
 में  प्राधिकरण  को  पैसा  दे  दिया  और  बुक्षारोपण  के  नाम  पर  विलासपुर  प्राधिकरण  ने  हर  एक  आफीसर
 के  घर  माली  लगा  दिया  और  कह  दिया  कि  वृक्षारोपण  का  काम  हो  इस  तरह  ले  वृक्षारोपण
 होना  तो  यह  बहुत  ही  दुःख  की  बात  इसलिए  इसके  ऊपर  हमें  विशेष  रूप  से  ध्यान  देना

 ताकि  हमारे  वन  सुरक्षित  रह  सके  ।  इसमें  पब्लिक  सक्टर  का  भी  बहुत  बड़ा  हाथ  है  ।  मैं  कोयला  खदानों

 की  बात  विशेष  रूप  से  उठाना  चाहता  इस  बारे  में  उनकी  विशेष  रूप  से  जिम्मेदारी  विकास

 के  कार्यों  में  वन  कोई  अवरोध  पैदा  नहीं  करते  इसके  लिए  हमें  विकास  में  रुकावट  डालने  की

 श्यकता  नहीं  इस  बारे  में  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  जितने  भी  फर्नीचर  बनाने  के  काम

 इसका  हमें  सब्सिच्यूट  देना  नहीं  तो  फर्नीचर  के  नाम  से  लकड़ी  और  वनों  की  कटाई  होती
 रहेगी  ।

 हे  आज  हमारे  देश  में  एल्युमीनियम  और  ऐसी  चीजें  आ  गई  हैं  जिनको  कि  हम  फर्नीचर  के  लिए

 प्रोत्साहन  दें  और  इसमें  लकड़ी  के  उपयोग  को  कम  विशेषक  ग्रामी  वनांचलों  ओर  सुदूरांचलों
 में  हम  आरा  मशीनों  पर  कठोर  नियन्त्रण  रखें  ।  इस  नई  नीति  के  अन्तगंत  जब  तक  आप  आरा  मशीनों

 को  बन्द  नहीं  इनको  रोकने  में  सख्ती  नहीं  करेंगे  तब  तक  इन  वनों  की  कटाई  को  रोका  नहीं  जा

 होता  यह  है  कि  अगर  आप  पेड़  नहीं  लास+ते  तो  ट्रक  या  मेटाडोर  पर  छिपा  कर  कटी  हुई

 लकड़ी  तो  ले  जा  सकते  इससे  भी  वनों  की  कटाई  ओर  नुकसान  होता  पेड़ों  को नुकसान

 होते  हैं  ।

 मैं  पर्यावरण  की  दृष्टि  वनों  की  दृष्टि  अपने  भविष्य  की  दृष्टि  इस  देश  की  सम्पदा

 की  दृष्टि  उपजाऊ  जमीन  की  दृष्टि  से  चाहूंगा  कि  हम  वनों  को  जितना  अधिक  से  अधिक  संम्पदा  दे

 सके  वह

 आपने  जो  मुझें  समय  इसके  लिए  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 [  प्रमुवाद  ]

 भरी  उत्तम  राठौड़  :  वन  संरक्षण  अधिनियम  1980  को  लागू  करने  की  प्रक्रिया



 वन  संशोधन  बिघेयक  (  13  1988

 उत्तम

 को  देखने  के  जिसको  कि  दुर्भाग्य  से  समर्थन  दिया  मया  था  तथा  बाद  के  घटनाक्रम  को  देखकर  मुझे
 टॉलस्टॉय  की  एक  कहानी  याद  आती  हैं  जिसमें  यह्  बताया  गया  है  कि  एक  व्यक्ति  को  कितनी  जमीन  की
 आवश्यकता  है  ।  इस  अधिनियम  के  1980  में  पारित  होने  के  बाद  तथा  भूमि  लेने  के  बाद  वन  विभाग
 बन  संरक्षण  के  लिए  चिन्तित  नहीं  है  ।

 आपने  गैर  वन  पेड़ों  तथा  औषधि  के  महत्व  के  पेड़ों  को  काटने  पर  भी  प्रतिबन्ध  लगाया  है  ।
 आप  क्या  कर  रहे  हैं  तथा  क्या  करना  चाहते  इस  अधिनियम  ने  महाराष्ट्र  में  जीवन  को  कष्टप्रद

 बना  दिया  है  ।

 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  महाराष्ट्र  मे ंराजस्व  विभाग  व  वन  विभाग  दोनों  ही  आपस  में

 मिले  हये  हैं  ।  द्वितीय  विश्व  युद्ध  क ेसमय  सरकार  ने  अनाज  उमाओਂ  का  मारा  दिया  तथा  उस

 योजना  के  अन्तगंत  भूमि  दी  यह  लोग  नियमित  कोआपरेटिव  सोसायटी  के  सदस्य  हैं  उन्हें  भूमि
 मिल  रही  परन्तु  अब  उन्हें  वंचित  कर  दिया  गया  आपको  क्या  अधिकार  वह  व्यक्ति  जो  वन

 में  रहते  हैं  बह  वनों  के  प्रति  अधिक  सावधान

 मैं  मन््त्री  महोदय  से  इस  विधेयक  पर  वोबारा  विचार  करने  का  निवेदन  करता  मंत्री  महोदय

 इसे  जल्दीबाजी  में  ही  पारित  न  करवाएं  ऐसा  नहीं  कि  मैं  इसका  समर्थन  नहीं  करता  हूं  ।

 मैं  बम्बई  प्राकृतिक  इतिहास  सोसायटी  का  आजीवन  सदस्य  मैं  वन  संरक्षण  में  विश्वास

 रखता  परन्तु  संरक्षण  से आपका  मतलब  क्या  है  ?  क्या  आप  महाराष्ट्र  में  उपलब्ध  सारी  भूमि  का

 वनीकरण  करने  की  स्थिति  में  महाराष्ट्र  मे ंभूमि  सामाजिक  वानिकी  के  अन्तगंत  है  नियमित  वम

 विभाग  के  अन्तगंत  नहीं  ।  हम  सामाजिक  वानिकी  के  लिए  योजना  बना  रहे  हैं  इसमें  कितना  समय

 लगेगा  आपने  यह  कभी  सोचा  है  ?  इस  भूमि  को  आप  निजी  लोगों  छोटे  किसानों  की  पेड़  उगामे  के

 लिए  क्यों  नहीं  दे  रहे  हैं  ?  उन्हें  उगाने  यदि  वह  वम  भूमि  तो  पेड़  काटना  रुक  जायेगा  ।

 बांधों  में  मिद़ी  जमने  की  समस्या  का  भी  हल  हो  जाएगा  ।

 हमारी  सरकार  एक  आरकेस््ट्रा  की  तरह  काम  कर  रही  हर  वाद्य  यन्त्र  अपनी  धुन  बजा  रहा

 वन  मन्त्रालय  चाहे  जितनी  भूमि  छानना  चाहता  वह  लोगों  को  भूमि  से  वंचित  करना  चाहता

 हैं  तया  साथ  ही  साथ  वह  बड़े  बांध  और  गाद  जमा  करके  सिंचाई  के  मार्ग  में  रकावट

 पैदा  कर  रही  है  ।  आप  सिंचाई  विभाग  से  क्यों  नहीं  सलाह  लेते  उन्हें  सर्वाधिक  कठिनाई  भाखड़ा

 नंगल  में  40%,  गाद  जमी  यह  लए  है  क्योंकि  यह  आपके  पास  यदि  यह  छोटे  किसानों  के  पास

 होता  तो  वह  इसकी  सुरक्षा  कर  सकते

 12.00  भध्याह्

 उन्होंने  बांध  बनाए  होते  जो  आप  लगाना  नहीं  चाहते  ।  सरकार  जल्दी  बाजी  में  काम  कर  रही

 वह  परिणामों  को  समझे  बिना  ही  कार्य  करना  चाहते  हैं  ।  मैंने  भी  कुछ  करना  1980  में

 णामों  को  देखे  बिना  ही  अधिनियम  पारित  करवा  दिया  मैंने  अपने  क्षेत्र  में  कुछ  करना  पुराने

 हैदराबाद  राज्य  तथा  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  आ  दिवासियों  को  भूमि  आबंटित  की  गई  थी  ।  ऐसे  हजारों
 लोगों  को  भूमि  दी  गई  थी

 ।  परन्तु  सारी  भूमि  छीन  ली  गई  क्या  यह  संशोधन  अधिनियम  उन्हें

 अधिकार  देगा  ?  इसको  राज्य  सरकारों  पर  क्यों  नहीं  छोड़ा  गया  है  ?
 महाराष्ट्र  से  145  मामले



 22  1910  )  वन  संशोचन  विधेयक

 पर्यावरण  मंत्रालय  की  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  आप  स्वीकृति  कब  से  दे  रहे  इस  मामले  को
 जल्दी  निबटाना  चाहिए  ।  सरकार  एक  के  बाद  दूसरा  संशोधन  विधेयक  ला  रही  वह  स्वीकृति  देकर
 संरक्षण  क्यों  नहीं  दे  रही  मैं  मंत्री  महोदय  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  आप  जनजातीय  क््षंत्रों  में
 ब्रिजली  व  टेलीफोन  की  लाइनें  डालने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहे  मेरे  क्षेत्र  में  उग्रवादियों  ने  बनों  का

 दुरुपयोग  किया  वह  घने  जंगलों  में  चले  जाते  हैं  ।  मैंने  इस  मामले  पर  वन-विभाग  से  बातचीत  की
 वन  विभाग  लोगों  को  सड़कें  बनाने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  क्या  आप  ऐसा

 लम्बे  समय  तक  चलते  रहने  की  अनुमति  देंगे  ।  जब  मैंने  यह  बात  बन-विभाग  से  कही  तो  वन  बिभाग
 के  अधिकारियों  ने  कहा  कि  वे  पीने  के  पानी  के  लिये  पाइप  लाइन  तक  डालने  की  अनुमति  नहीं  दे
 सकते  हैं  ।  सरकार  बहां  क्या  कर  रही  है  ?  सरकार  कया  चाहती  है  कि  जो  आदिवासी  जंगलों  में  रहते

 वह  वहां  रहें  या  न  रहें  ।  उन्हें  सड़क  सुविधाएं  दिए  उनके  लिए  टेलीफोन  की
 वस्था  किए  बिना  कया  आप  उन्हें  शताब्दी  में  ले जाना  चाहते  हैं  ?  क्या  वह  दासों  की  भांति  ही
 रहेंगे  ?  क्या  उनके  साथ  गुलामों  ज॑ंसा  व्यवहार  होना  चाहिए  ?  इसलिए  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध
 है  कि  वह  पिछने  अधिनियम  और  इस  संशोधन  विधेयक  पर  फिर  से  विचार  करें|  मंत्री  महोदय  को
 पता  चलेगा  कि  वह  जंगलों  में  रहने  वाले  लोगों  के  साथ  अत्याचार  कर  रहे  हैं  । सरकार  नहीं  चाहती
 कि  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  लाभ  ऐसे  लोगों  तक  पहुंचे  ।  आप  उन्हें  इन  लाभों  से  वंचित  कर  रहे
 हैं  ।  आपने  इतने  वर्षों  तक  उन्हें  वंचित  रखा  और  इस  विधेयक  के  द्वारा  आप  उन्हें  आगे  भी  वंचित
 रखने  जा  रहे  इसलिए  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  विधेयक  के  निहिताओं  पर  पुनः
 विशयार  करें  ।  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  आकर  देखें  जिन
 आदिवासियों  के  पास  भूमि  नहीं  है  उन  पर  क्या  अत्याचार  किए  जा  रहे  उन्हें  पुरानी  हैदराबाद
 स्टेट  और  महाराष्ट्र  स्टेट  द्वारा  उनकी  हड़ताल  के  दौरान  भूमि  दी  गई  किन्तु  अरब  आप  उन्हें
 उससे  वंचित  कर  रहे  जेसा  कि  मैंने  पहले  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वे  इस  पर
 फिर  से  विचार  करें  और  सम्भव  हो  तो  जिन्हें  ।5  या  20  वर्ष  पूर्व  भूमि  आबंटित  की  गई  थी  उनके

 लिए  कुछ  करें  ।  यह  भूमि  बेकार  पड़ी  है  क्योंकि  आपके  पास  पेड़  लगाने  के  लिए  धन  नहीं  इसलिए
 मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनु रोध  है  कि  भूमि  को  बेकार  न  रखें  |  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  भूमि  खालो
 म  जब  तक  कि  किसी  अन्य  प्रयोजन  के  लिए  इसकी  आवश्यकता  न  यदि  किसान  को  भूमि  दी
 जाती  है  तो  वह  इसके  चारों  ओर  बंध  बनाएगा  जिससे  भूमि  का  कटाव  मुझे  आशा है  मंत्री

 महोदय  इस  बारे  में  विचार  करेंगे  ।

 मैं  आपकी  जानकारी  में  एक  अन्य  महस्वपूर्ण  पहलू  लामा  चाहूंगा  ।  यहां  वन  अधिकारियों

 को  सजा  देने  का  सुझाव  दिया  गया  मैंने  वन  विभाग  के  कुछ  अधिकारियों  के  साथ  इस  बारे  में

 थर्चा  की  है  उन्होंने  कहा  कि  उनके  लिए  इस  अधिमियम  के  अन्तगंत  काम  करना  असम्भव  यदि  कोई

 ऐसा  करता  है  ओर  यदि  वह  कहता  है  कि  यह  बड़े  अधिकारियों  की  मिली  भगत  से  हुआ  तो  उसे

 15  दि  की  सजा  दी  जा  सकती  है  भोर  उसकी  सेवा  समाप्त  हो  आप  एक  आदमी  से  यह्
 उम्मीद  नहीं  कर  सकते  कि  वह  अपने  नियंत्रण  में  सम्पूर्ण  पूरे  डिविजन  की  देखभाल  इसलिए

 यह  सब  दण्ड  आदि  सुझाने  से  पहले  आप  कृपया  भगवान  के  लिए  हस  पर  फिर  से  नजर  डालें  ।  हम
 मापके  साथ  जंघल  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  व्यक्ति  के  रूप  मैं  आपके  साथ  हूं  ।  वन्य  जीवन  में  भी

 मेरी  रुचि  किन्तु  सरकार  को  इन  लोगों  के  साथ  ज्यादती  नहीं  करना  जो  पिछले  15  या

 20  थर्ष  से  इस  भूधि  पर  खेती  कर  रहे  जिन्होंने  इस  भूमि  के  सुधार  के  लिए  नियमित  सहकारी
 समितियों  से  ऋण  लिए

 इस्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ११
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 शो  जो०  भूषति  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  संशोधन  का  समर्थन  करता  मगर

 अभी  इस  संशोधन  के  बाद  इसमें  और  संशोधन  करने  की  भी  आवश्यकता  वन  की  रक्षा  में  देश  की

 भलाई  और  विश्व  की  भलाई  देश  में  लाखों  हैक्टेयर  जमीन  वन  के  लिए  पड़ी  लेकिन  वहां  पर  एक

 भी  पेड़  नहीं  लगाया  गया  है  और  न  ही  वह  जमीन  गरीबों  भूमिहीनों  को  गई  मेरा  कहना

 है  कि  जितनी  भी  जमीन  वन  के  अन्देर  उसका  सर्वे  किया  जाना  चाहिए  और  अगः  वहां  पर  पेड़

 नहीं  लगाए  जाते  हैं  तो  उनके  पट्टे  भूमिहीनों  गरीबों  को  दिए  जाने  जभीन  को  खाली  रखने

 से  वन  की  उन्नति  नहीं  होगी  और  न  ही  गरीबों  की  भलाई  माननीय  सदस्यों  ने  बहुत  अच्छे

 अच्छे  सुझाव  यहां  पर  दिए  उन  सुझावों  को  मद्देनजर  रखते  हुए  निर्देश  दिए  जाने  चाहिए
 ।

 जंगलों  में

 जो  ठेकेदार  रहते  )

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  संत्री  राधा  किशन

 :  मैं  हूं  यहां  आप  क्यों  डिस्टबं  कर  रहे  )

 श्री  जी०  भपति  :  आप  जंगल के  बारे  में  जानते  हैं  कि  जंगल  देश  में  है  ?

 उपाध्यक्ष  जंगल  में  जो  ठेकेदार  और  चौकीदार  रहते  हैं  व ेलोग  जंगल  की  रक्षा  नहीं
 करते  हैं  ।  वे  जंगल  में  कहीं  पर  पड़े  रहते  हैं  और  लोगों  को  पेड़  काटने  से  नहीं  रोकते  ।  जब  लोग  पेड़
 काटकर  गाड़ी  में  रखकर  जा  रहे  होते  हैं  तब  उनको  पकड़ते  हैं  और  कहते  है  कि  हजार  रुपया  जुर्माना
 दो  ।  इस  तरह  से  उनको  कहते  हैं  कि  नहीं  तो  तुमको  पुलिस  स्टेशन  ले  जाएंगे  वहां  पर  दस  गुना  ज्यादा
 पेसा  देना  पड़ेगा  ।  इस  तरह  से  उनसे  पैसा  वसूल  करते  हैं  ।  जब  पेड़  कार्ट  जा  रहे  होते  उस  वक्त
 उनको  मना  नटों  किया  जाता  ।  जब  लोय  कहते  हैं  कि  इतना  पंसा  हम  कहां  से  दें  तो  उनको  कहा  जाता

 है  कि  हमको  डी०एफ०ओ०  को  भी  पंसा  देना  पड़ता  जब  डी०एफ०भओ४०  से  पूछते  हैं  तो  वह  कहता  है

 कि  चीफ  कजरवेटर  को  देना  होता  है  । इस  तरह  को  हालत  जंगल  की  चल  रही  इसके  लिए
 सख्त  कानून  होना  जिस  तरह  से  आदमी  की  हत्या  करने  की  सजा  होती  है  उसी  तरह  से  पेड़
 काटने  की  सजा  होनी  चाहिए  ।  ऐसा  करने  से  ही  जंगल  की  रक्षा  हा  सकती  है  और  देश  तथा  विश्व
 की  रक्षा  हो  सकती  इस  बारे  में  मैं  कुछ  और  सुझाव  भी  देना  चाहता

 मेरा  एक  सुझाव  यह  है  कि  मेरे  क्षेत्र  में  20-20  मील  जंगल  में  जाने  पर  10-15  घरों  के  गांव
 बने  उनकी  कोई  उन्नति  नहीं  हो  पाती  वहां  पर  जाने  के  लिए  कोई  सड़क  नहीं  हमको  सडक
 बनानी  वहां  पर  बिजली  देती  सरकार  को  वहां  पर  उन्नति  के  साधन  उपलब्ध  कराने

 वहां  पर  सड़क  बनाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  की  अनुमति  लेनी  होती  अगर
 जन  की  उन्नति  होगी  तो  इससे  वन  की  शोभा  लेकिन  ऐसा  करने  के  पावसं  स्टेट  गवनेमेंट  के
 पास  नहीं  इसके  लिए  केन्द्र  सरकार  को  लिखना  पड़ता  है  और  यहां  से  परमीशन  आन्क्ष  में  बहुत
 समय  लग  जाता  है  ।  कहीं  पर  सड़क  बनानी  बिजली  दी  लाइन  डालनी  हो  तो  इसके  लिए  केन््द्र
 सरकार  से  परमीशन  लेनी  होती  है  ।  अगर  ये  पूरे  अधिकार  राज्य  सरकार  को  दिए  जाएं  तो  जल्दी  से
 जल्दी  जंगलों  की  उन्नति  हो  सकती  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  एक  पहाड़  वहां  पर  एक  टी०वी०
 रिले  सेंटर  बनाना  चाहते  उसके  लिए  हमने  पत्नास  लाश्व  रुपए  कलेक्ट  किए  जब  वहां  पर  इस
 काम  के  लिए  प्रयास  किया  गया  तो  वहां  के  फारेस्ट  आफिसर  ने  कहा  कि  यहां  पर  नहीं  बना  सकते  क्योंकि
 यह  फारेस्ट  की  लैंड  लेकिन  वहां  पर  सिफ  पत्थर  ही  पत्थर  पेड़  अगर  लगाये  तो  भी  पैदा  नहीं

 रिले  सेंटर  के  लिए  उपकरण  भी  आ  यह  कहा  गया  कि  इसकी  परमीशन  के  लिए  सेंट्रल
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 गवनंमेंट  को  लिखना  पड़ेगा  तभी  परमीशन  मिलेगी  ।  उसकी  परमीशन  के  लिए  हमें  लिखना  ऐसी
 छोटी-छोटी  चीजों  में  बहुत  दिक्कत  आ  रही  भगर  ऐसी  कुछ  पावस  राज्य  सरकार  को  दी  जाएं  तो

 वहां  अधिक  उन्नति  हो  सकती  बहुत  से  गरीब  लोग  जंगल  में  रहते  हैं  ।  ये  आधे  एकड़  में  या  पाव

 एकड़  में  खेती  करना  चाहते  हैं  तो  फारेस्ट  के  ठेकेदार  या  चौकीशार  उनको  पकड़  लेते  जबकि  वे  न

 तो  पेड़  काटते  हैं  और  न  ही  जंगल  को  नुकसान  ५हुंचाते  फारेस्ट  वाले  उन  पर  जुर्माना  कर  देते  हैं  ।

 जुर्माना  देने  के बाद  उनको  परमीशन  मिलती  है  तो  एक  साल  के  बाद  फिर  उनके  साथ  ऐसा  ही  किया
 जाता  इस  तरह  के  संशोधन  इस  बिल  में  लाने  चाहिए  ।  अगर  कोई  पेड़  काटे  तो  उसकी  इंक्वायरी
 करनी  ऐसा  संशोधन  लाना  चाहिए  जैसे  कि  आदमी  की  हत्या  होने  पर  सजा  होती  उसी

 प्रकार  की  सजा  होनी  चाहिए  तभी  वनों  की  उन्तति  हो  सकती  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात

 समाप्त  करता  हूं  ।

 |  भ्रनुवाव  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  विधेयक  के  लिए  हमने  दो  घंटे  का  समय  आबंटित  किया  कितु
 हमने  लगभग  6  घंटे  का  समय  ले  लिया  यदि  सभा  इस  विधेयक  के  लिए  ओर  समय  बढ़ाना  चाहती  है
 तो  इसका  निर्णय  उसे  लेना  होगा  कि  हम  कितना  और  समय  दे  सकते  हैं  ?

 क्रो  राधा  किशन  मालवोय  :  हम  एक  घण्टे  का समय  ओर  बढ़ा  देते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदस्यों  की  सूची  का  क्या  होगा  ?  मेरे  पास  जो  सूची  है  उसे  एक  घंटे  के

 भीतर  निपटाना  संभव  नहीं  इसमें  दो-तीन  घंटे  लगेंगे  ।  क्या  हम  दो  घंटे  का  समय  बढ़ा  सकते

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  जी  हां  !

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  इस  सभा  की  इच्छा  इस  विधेयक  के  लिए  समय  बढ़ाने  की

 कितु  इस  समय  के  भीतर  ही  सदस्यों  को  अपने  भाषण  तथा  मंत्री  जी  को  अपना  उत्तर  समाप्त
 करना  हम  इस  विधेयक  के  लिए  और  अधिक  समय  नहीं  सकते  ।

 श्री  शान्ति  धारीवाल  बोलेंगे  ।

 श्री  ज्ञाति  धारोबाल  :  सभापति  मैं  इस  फारेस्ट  कन्जरवेशन  अमेंडमेंट  बिल

 का  स्वागत  करता  वे  अधिकारी  जो  स्वयं  कानून  का  उल्लंघन  करते  हैं  उनको  दण्ड  देने  का  प्रावधान

 नहीं  वह  प्रावधान  भी  इस  बिल  में  आपने  दिया  है  इसलिए  मन्त्री  महोदय  को  इसके  लिए  बधाई

 देता  कामशियल  क्राप  के  लिए  आपने  कहा  है  कि  उसको  काटने  के  लिए  केन्द्र  की  स्वीकृति  होनी

 चाहिये  ।  यह  किसानों  के  प्रति  बड़ा  भारी  अत्याच्वार  होगा  ।  मान  लीजिये  अगर  कोई  अपनी  भूमि  पर

 सफेदे  के  पेड़  लगाता  है  और  पांच  साल  के  बाद  क्राप  लेना  चाहता  है  तो  क्या  आपसे  परमिशन

 अगर  वह  परमिशन  लेगा  तो  समझ  लीजिए  कि  सालों  तक  आपसे  परमिशन  नहीं  मिलने  व  ली

 यह  जंगल  बढ़ाने  का  जो  काम  है  यह  एकदम  रुक  इसलिए  इस  पर  पुनविचार  किया

 जाना  चाहिए  ।  कई  जगह  राज्यों  में  आप  एन०  आर०  ई०  पी०  के  तहत  जंगल  लगाने  की  बात  कहते

 तो  यह  क्या  चीज  हुई  कि  हर  काम  एन०  आर०  ई०  पी०  के  तहत  ही  कहीं  स्कूल  का  भवन  बनाना

 रोड  बनानी  हो  या  औषधालय  का  भवन  बनाना  हो  तो  सभी  काम  एन०  ई०  आर०  पी०  के

 तहत  हों  ।  आप  जंगल  के  लिए  अलग  से  प्रावधान  करें  ।  जंगल  पर  हमको  गम्भोरता  से  विचार  करना
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 शांति  लाशोेबाल  ]

 ह  ।

 चाहिए  ।  इसको  एन  ०  आरए०  ई०  पी०  से  अलग  रखें  और  अलग  फण्ड  की  व्यवस्था  करें  |  जहां  तक
 कंजर्वेशन  का  सवाल  है  हमें  इस  पर  पूरा  ध्यान  देगा  आपके  दूसरे  कार्य  क्रम  हैं  जेसे  सोशल

 फारेस्ट्री  का  इसके  लिए  भी  अलग  से  फण्ड  की  भ्यवस्था  कंजवेंशन  के  लिये  अधिकारियों  की

 व्यवस्था  भी  अलग  से  करें  और  सोशज  फारेस्ट्री  को  इम्प्लीमेंट  करने  क ेलिए  अलग  अधिकारियों  की

 नियुक्ति  हो  ।  जिससे  सुचारू  रूप  से काम  चल  कई  जगह  पर  भांव  ओर  शहर  भी  कई  सालों  से
 बसे  हुए  हैं  जहां  पर  कौमती  खमिज  मोजूद  है  और  पेड़  का  नामोंमिशान  नहीं  लेकिन  वह  भी  फारेस्ट्री
 के  खाते  में  दर्ज  इसको  देखने  के  लिए  आप  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  भियुक्ति  करें  जो  देखें  कि  अमुक
 जिले  में  या  डिकोजन  में  इकनी  जमीन  कीमती  खनिज  की  जमीन  है  और  इतनो  जमीन  पर  पचासों
 सालों  से  मकान  बने  हुए  वे  वहां  के  अधिकारियों  से  मिलकर  उस  जमीन  को  चेंज  कर  सकें  जिससे

 उनके  पास  जो  फारेस्ट  की  जमीन  आ  गई  है  मगर  उसमें  पेड़  नहीं  हैं  बह  जमीन  उनको  दे  दें  और
 मिनरल्स  का  दोहन  हो  मेरे  क्षेत्र  में  काफी  जमीन  मिनरल्स  की  फारेस्ट  में  लेकिन  उसका

 बोहन  भहीं  हो  क्योंकि  वह  फारेस्ट  में  इसलिए  जो  मिमरल्स  को  जमीन  रिवाइन्स  की
 जमीन  है  जहां  पर  पेड़  नहीं  हैं  उस  जमीन  को  भाप  बन  में  दर्ज  न  करें  और  रिलीज  करें  ताकि  जहां  पर
 मकान  बने  हुये  हैं  उन  लोगों  को  वह  अलाट  हो  श्षके  ओर  खनिज  का  भी  दोहन  हो  सके  |  इससे  राज्य  और
 केन्द्र  सरकार  के  रेवेन्यू  में  भी  बढ़ोतरी  हो  सकती  इस  पर  गम्भीरता  के  विचार  करने  की  जरूरत

 है  ।  आप  प्लांटेशन  के  लिए  जो  धनराशि  देते  है ंउसका  समय  पर  सदुपयोग  नहीं  उन्हीं
 कारियों  के  द्वारा  सड़बढ़  को  जाती  लेकिन  उनके  खिलाफ  कोई  एक्शम  नहीं  लिया  जाता  है  ।  आपने
 जो  संशोधन  में  प्रावध्मान  किया  है  उसका  कड़ाई  से  पालन  किया  जाना  चाहिये  ।  जैसे  संयुक्त  क्षेत्र  में  वन

 है  उनको  प्रोत्साहन  दिया  जाना  ज॑से  लकड़ी  का  प्रयोग  अभी  एक  पूर्व  बक्ता  बोल  रहे  थे
 कि  इसका  कम  से  कम  प्रयोग  किया  हाउसिंग  बोर्ड  के  मकान  बनते  हैं  उसमें  आप
 कियों  और  चोजलरटों  के  लिए  लकड़ी  का  प्रयोग  न  करके  लोहे  का  प्रयोग  कर  सकते  हैं
 तभी  जाकर  यह  कंजबेंशन  हो  आपकी  जो  टिम्बर  और  प्लाईवुड  की  आयात  नीति  है  उसमें
 भी  उदारता  होनी  चाहिये  ।  अगर  लिग्रल  नहीं  होंगे  तो  जो  मांग  है  उसको  मीट  आउट  नहीं  किया  जा

 माइनर  फोरेस्ट  प्रोड्यूस  पर  जो  इन्हस्ट्रीज  बेस्ड  हैं  उनको  बढ़ाबा  दिया  जाना  चाहिए  ताकि
 काश्तकार  ज्यादा  से  पेड़  लगाये  और  उसे  सही  दाम  मिलें  ।  इसके  अलावा  जो  बड़े-बड़े  उद्योग  जिनको
 रॉ-मेटिरियल  फोरेस्ट  से  आता  है  उनके  लिए  प्रावधान  होना  चाहिए  कि  वह  कैप्टिव  प्लांटेशन  लगाएं
 और  वहीं  से  रा-मेटिरियल  लें  उन  पर  यह  पाबन्दी  होनी  चाहिए  कि  वे  अपनी  कंप्टिव,प्लान्टेशन  को
 बढ़ाएं  उन  पर  पूरी  मेहनत  करें  ।  उसके  जरिये  काफी  प्रोडक्सन  लेवें  ।  जहां  तक  प्रोटैक्शन  के  लिए  फष्ड
 दिये  जाने  का  प्रश्न  आज  की  तारीख  में  वे  पूरे  नहीं  दिये  जाते  और  यही  वजह  है  कि  जंगलों  के
 पास  जो  आदिबासी  लोग  रहते  चूंकि  उनके  पास  जमीनें  बहुत  कम  होती  फिसी  के  पास  डेढ़
 किसी  के  पास  दो  उस  जमीन  से  उनकी  छदरपूर्ति  नहीं  हो  पाती  ओर  वे  अन्त  में  पेड़ों  की  अबंध
 कटाई  करने  लग  जाते  इसे  रोकने  के  मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  जिस  प्रकार  महाराष्ट्र  में
 एम्प्लायमैंट  गारन्टी  स्कीम  चलाई  गई  उसी  तरह  की  भाप  कोई  स्कीम  आदिवासी  हलाकों  और
 खासकर  जंगलों  के  आसपास  क्रे  क्षेत्रों  में  लागू  करें  आप  उन्हें  एम्पलाग्रमैंट  गारन्टी  दे  देते  हैं  तो
 सम्भष  है  वे  अवेध  तरीके  से  जंगलों  को  काटे  जाने  से  रोकेंगे  और  खुद  जंगलों  को  बचाने  के  लिए  प्रोत्स
 होंगे  ।

 जहां  तक  फौरेस्ट  रॉ-मैटीरियल  का  सम्बन्ध  उनके  प्राइस्रेज  आज  स्रे  दसिग्रों  लाल  पहले
 फिक्स  किये गए  उन्हें  आज  की  परिस्थितियों  के  अनुसार  रिबाइज  भोर  इन्क्रीज़  किया  आना  चाहिए  ।

 80
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 मन्त्री  आप  देखिये  कि  जब  एक  काश्तकार  को  उसकी  उपज  का  पूरा  दाम  नहीं  मिलेयाਂ  तो  वह्
 इस  दिशा  में  कैसे  उत्साहित  मैं  इस  विचार  से  भी  सहमत  हूं  कि  फोरेस्ट्री  के  मामले  में  वार्लेंटरी
 आर्गेनाइजेशन्स  और  कोआपरेटिव्ज  का  बिल्कुल  पार्टिसिपेशन  होना  उन्हें  बढ़ावा  दिया  जाना
 चाहिये  ।

 जंगलों  के  आसपास  रहने  वाले  लोग  अंगलों  से  लकड़ी  काट  कर  ही  अ्पता  चूहा  जमाते  मेरा
 निवेदस  है  कि  ऐसे  इस्राकों  में  भाप  एल०पी  ०जी०  के  गैस  कनेकशम्स  प्राथ/मकता  के  आधार  पर  दीजिये  ।
 जब  उन  काश्तकारों  या  किसानों  या  मजदूरों  के  घरों  पर  एल»  पी०  जी०  गैस  सप्लाई  होने  लगेगी  तो
 उससे  भी  जंगलों  की  अवध  कटाई  को  रोका  जा  सकता  हैं  क्योंकि  फिर  उन्हें  अपने  चूहे  के  लिए  जंगलों
 पर  निर्भर  नहीं  रहना  पड़ेगा  ।

 इन  शब्दों  के साथ  मैं  समय  देने  के  लिए  आंपका  धन्यवाद  करता

 [  प्रनुवाव  ]

 डा०  विश्विजय  सह  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  सभा  को  दो  बातें  बताना

 चाहता  एक  तो  सरकार  को  सम्बोधिस  है  ओर  यह  केथल  संशोधन  विधेयक  से  ही  सम्धन्धित  नहीं
 है  बल्कि  जहां  तक  थ्तों  के  संरक्षण  का  संभ्यन्ध  है  उससे  भी  सम्बद्ध  दूसरी  यात्त  सभी  संसद
 सदस्यों  से  मैं  भाशा  करता  हूं  कि  संसद  का  प्रत्थेक  सदल्य  अपने  भिर्वाचन  क्षेत्र  में  वन  सम्पदा
 के  संरक्षण  से  उतना  ही  सम्बद्ध  ह ैजितना  की  बहु  इस  सदन  में  दावा  करता

 मुझे  इस  बात  का  अनुभव  है  कि  बायदे  भुला  दिए  जाते  हम  यहां  पर  कुछ  कहते  हैं  विन््तु  जब

 हम  अपने  मतदाताओं  से  बात  करते  हैं  तो  कुछ  और  कहते  दम  में  से कित्ननों  को  यह  कहने  का  साहस
 है  कि  वन  भूमि  में  3000  लोग  गैर  कानूनी  रूप  से  बसे  हुए  हमें  उनके  वोट  नहीं  उन्हें  हटा
 दिया  जाए  ?  हम  में  से  कितनों  में  यह्  साहस  है  |  मैं  यह  सब  संसदीय  पर्यावरण  मंच  की  ओर  से  कह
 रहा  हूं  ।  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।  मेरे  विचार  से  हम  सांसदों  में  पर्यावरण  के  प्रति  कम  से  कम
 बद्धता  तो  है  ।  किन्तु  विधान  सभा  स्तर  पर  वह  नगण्य  वहां  यह  नहीं  हम  इस  प्रकार  की
 राजनैतिक  इच्छा  शक्ति  किस  प्रकार  उत्पन्न  करें--चाहे  जो  भी  कल  हो  वह  अगले  चुनावों  में  वोट  पाने
 के  अल्पकालीन  लाभ  को  भूलकर  पयविरण  की  रक्षा  के  लिए  खड़ा  हो  ।  मेरा  अनुभव  यह  है
 कि  राज्य  सरकारें  पर्यावरण  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  लिए  बातों  कौ  सहानुभूति  करती  है  और  केन्द्रीय
 सरकार  को  फुसलाती  और  खुश  रखती  है  और  कानून  को  लागू  करने  के  लिए  कभी  भी  कड़े  कदम  नहीं
 उठाती  ।  संशोधन  विधेयक  पर  ध्यान  केश्व्रित  करते  हुए  मैं  बच्चाई  वेता  मैं  उस  सदस्य  से  सहमत  हूं
 जिसने  पहले  यह  कहा  कि  हम  इस  संशोधतः  विधेयक  का  वन  संरक्षण  अधिनिधम  में  विलय  करके  उसका

 ही  अंग  क्यों  नहीं  बना  देते  ।  वैधानिक  वृश्ठि  से  यह  अधिक  सही  किन्तु  जहां  तक  संशोधन

 |
 |

 विधेयक  का  सम्बन्ध  मैं  खण्ड  !,  2,  और  से  पूर्णतया  सहमत  हूं  ।  किन्तु  2  (iv)  के
 बारे  में  मुझे  शंका  है  जो  इस  प्रकार

 भी  बन  भूमि  या  उसके  किसी  भाग  पर  प्राकृतिक  रूपसे  उसे  वृशों  को  पुनः  बल
 |

 सगाने  के  क्रयोजम  से  लाफ  किया  जा

 हम  यह  आशा  करते  हैं  कि  स्वाभाविक  रूप  से  उगे  हजारों  किस्मों  के  पेड़ों  को  एक  ही  प्रकार  के
 ;

 पेड़  लगाकर  बदला  जाए  सकता  क्योंकि  बस  विक्रास  एक  ही  किस्म  के  पेड़  लगाना  नहीं  है  ।
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 पर्वावरण  ओर  बन  भर/त्नरी  जियाउरंहमान  :  हमने  इसके  लिए  मना  कर
 दिया  है  ।

 डा०  विग्विजप  सिह  :  बहुत  अच्छी  बात  है  |  अब  मैं  शंच  आम  सुझाव  एक  यह  है  कि
 जिस  प्रकार  मानव  वन्य  जीवन  वार्डन  होते  हैं  हमें  उसी  प्रकार  वन  जीवन  वार्डन  बनाने  होंगे  जो  वन
 विभाग  के  साथ  समन्वय  स्थापित  करके  उसकी  सहायता  कर  मेरा  यह  सुझाव  भी  है  कि  जिला
 पर्यावरण  समितियां  बनाई  जाएं  जिनके  पास  न  केवल  पर्यावरण  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित
 करने  उन  पर  निगरानी  रखने  और  लोगों  में  जागरूकता  पंदा  करने  का  अधिकार  हो  बल्कि  एक  ऐसी
 संस्था  के  रूप  में  कार्य  करें  जिनके  पास  अपराधियों  को  पकड़ ने  की  पर्याप्त  शक्ति  हो  ।  दुर्भाग्य  से किसी
 भी  राज्य  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  पर  गम्भीरतापूर्वके  विचार  नहीं  किया  यश्चपि  यह  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  का  अंग  है  ।  इसकी  छानबीन  होनी  चाहिए  और  राज्य  सरकारों  को  समय  दिया  जाना  चाहिये
 ताकि  वह  ऐसी  समितियां  स्थापित  कर  सके  जो  जिला  और  निचले  स्तर  पर  निगरानी  रख  सके  ।

 मेरा  हमेशा  ही  यह्  विश्वास  रहा  है  कि  जो  लोग  वनों  की  देखभाल  करते  हैं  उन्हें  कुछ  प्रोत्साहन
 विया  जाना  चाहिये  ?  उन्हें  फारेस्ट  गश्ती  गार्ड  या  मुख्य  वन  संरक्षक  बनाया  जा  सकता  किन्तु
 जो  लोग  निचले  स्तर  पर  बनों  की  रक्षा  के  काय॑  से  जुड़े  हैं  उन्हें  जो  कुछ  भी  प्रोत्साहन  आज  दिया  जा  रहा
 है  उससे  अधिक  जाना  चाहिए  ।  मैं  जानता  हूं  कि  बहुत  सी  राज्य  सरकारें  पकड़े  गए  जो

 घास  या  वन  उत्पाद  हो  सकते  हैं  के  मूल्य  का  पांच  प्रतिशत  देती  वह  पकड़ने  वालों  को  पांच
 प्रतिशत  तक  नकद  पुरस्कार  देती  इसलिए  इससे  विभिन्न  वन  कमंचारियों  को  काम  करने  के  लिए

 प्रोत्साहन  मिलता  मैं  यह्  भी  जानता  हूं  कि  थोड़ा  अधिक  प्रोत्साहन  देने  से  उल्टा  असर  भी  पड़
 सकता  क्योंकि  वह  स्वयं  पेड़  काटना  आरम्भ  करके  अधिक  प्रोत्साहन  राशि  प्राप्त  किन्तु  राज्य

 सरकारें  ऐसा  नहीं  कर  रही  मेरे  विचार  से  कोई  ऐसा  तरीका  खोज  निकालनां  होगा  जंसा  पुलिस  या

 सीमा  शुल्क  विभाग  में  खोज  निकाला  गया  है  ।

 ध्रभुवाद  ]

 क्रो  के०  एच०  रंगनाथ  :  क्या  आप  कृपया  एक  मिनट  के  लिए  बंठेंगे
 ?

 is.
 स्पष्टीकरण  करना  है  जो  खण्ड  2  (11)  के  सम्बन्ध  में  हम  आरम्भ  से  ही  कहते  आ  रहे  हैं
 कि  हमें  वनों  का  संरक्षण  करना  पड़ेगा  और  उस  नीति  के  प्रतिपादन  में  यह  उपखंड  किस  प्रकार  संगत
 जिसमें  कहा  गया  है  :

 शी ७3939
 र

 कोई  वनभूमि  या  उसका  कोई  प्रभाग  पट्टे  पर  या  अन्यथा  किसी  प्राइवेट  व्यक्ति
 या  किसी  अभिकरण  या  अन्य  संगठन  को  जो  सरकार  के  प्रबन्ध
 या  नियंत्रण  के  अधीन  नहीं  समनुदेशित  किया  जाए  ।”'

 कर्नाटक  प्राइवेट  कम्पनियों  जेझे  बिरला  कम्पनियां  और  अन्य  ऐसी  कम्पनियों  को  हजारों
 भमि  दे  दी  गई  है  और  यह  खण्ड  किसी  भी  सरकार  को  उन  सभी  लोगों  को  आसानी  से  भूमि

 के  पर्याप्त  अधिकार  देता  एक  श्वास  में  तो  आप  कहते  हैं  कि  वनों  का  संरक्षण  करेंगे  और  दूसरी  ओर

 शाप  इस  उप-खंड  में  ऐसी  शक्तियां  दे  रहे  आप  किस  श्रकार  अपनी  नीति  से  इसका  सामंजस्य
 शापित  कर  रहे  हैं  ?

 डा०  दिग्विजय  सिंह  :  मैं  वन  कमंचारियों  को  प्रोत्साहन  देने  के  बारे  में  कह

 विधि
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 शो  के०  एच०  रंगनाथ  :  कल  चाय  बागान  से  सम्बन्धित  लोग  आकर  फिर  श्वड़
 बागानों  से  संबंधित  लोग  आकर  शक्ति  का  दुरुपयोग  होगा  ।  वास्तव  में  यह  उचित  समय  है
 कि  ससस्कार  के  यह  संशोप्रन्  वापस  ले  लेना  चाहिए  ।

 eto  दिग्चिकद  सिल  :  अपते  अनु भव  से  मैं  कह  सकझ्र  हुं  कि  कसों  भरी  सुरक्षा  करके  क/सों  को  कक
 विशीय  प्रोल्सक्हुम  देना  क्षय  लाक्कारी  इस  फ्रणालीपर  सभी  राज्य  सस्यकपरों  के  सा  ऋक्त्कथ  से
 काम  किया  जय  ख़कतत  है  +

 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि हम  वनों  की  बात  करते  हैं  किन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  हमारी
 हरित  पट्टियां  तथा  वन  भूमि  में  घास  का  अधिक  शोषण  और  उसे  नष्ट  करने  की  समस्या  ऐसी  है  जिसकी
 उपेका  की  गई  अतः  मैं  कहना  चाहता  हूं'**

 थ्रो  के०  एच०  रंगनाथ  :  माननीय  सदस्य  कह  रहे  थे  कि  बहुत  से  सदस्यों  में  इसे  ऋछने
 का  साहस  ओर  इसके  बारे  में  भरोसा  नहीं  किन्तु  सदन  के  सदस्य  के  रूप  में  आप  इस  बात  को  कंसे
 स्पष्ट  करेंगे  ?  हुम  तनिक  भी  अपना  दिमाग  नहीं  लगा  रहे  विधे  यक  सदन  के  समक्ष  है''*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  कृपया  आप  भाषण  जारी  रखिए  ।

 विग्विजय  सिह  :  फिलहाल  हमें  इसमें  सहासक  अनबन  हमे  सममभंन  करन

 चाहिए  ।

 मैं  भ्रण्छी  कस्ह  जानता  हूं--मैं  प्रोत्साहस  द्ेसे  के  श्रिषय  पर  ही  कोल  शहा  कि  जहां  तक

 हश्ति  पट्टियों  का  भ्रम्जन्ध  हमारी  हरित  छट्टियां  अधिक  चराई  के  काश्ण  मध्ट  की  गई  हैं  विशेककर  देश
 के  अड्धं  शुध्क  क्षेत्रों  यें  4  कहां  कुछ  शी  महीं  उस्रता  न  केवल  घास  भबष्ट  हो  मई  शूभि  भी  खराब

 हो'जई  है  भर  बीज  भी  ।  इनके  का  एक्र  अत्यन्त  फ्रश्नाब्रशाली  ढंग  कस  क्षेत्र  के  अन्दर  पिलड़ा
 पोश  बनालत  और  उन  फिजडा  पोम्नों  को  वन  विज्लप्त  द्वारा  त्रश्नाथा  जामा  ओर  काौदि  पिजडा  शोलों  में  वैर

 कानूनी  चबाई  होती  हैਂ  को  कवेशिधों  को  उनमें  अन्द  किया  जाना  चाहिए  भ्रोर  उनसे  फ्रप्त  किक  गया

 शुल्क  वन  कमंचारियों  को  दिय्य  जाना  फिर  देखिए  क्या  होता  यह  अवैध  चराई  को  रोकने
 के  लिए  एक  कठोर  उपाम  होगा  और  इस  प्रकार  हरित  पट्टियों  का  बचाव  होगा  ।

 मैं  केवल  दो  मुह्ो ंफर  क्रोलना  एक  है  राष्ट्रीय  कंजर-झूमि  विकास  बो्ड  ।

 इसका  जक्ष्य  50  लाश्च  हेक्टेयर  ब्रास्तब  में  वसा  अथवा  हरित  भरलि  कितनः  है  इस  बात  को  वर्शने

 वाले  वास्तविक  आंकड़े  महीं  हैं  ।  हो  सकता  है  क्रि  यह  ॥0  नाख  हेक्टेयर  का  एक  चोथाई  है  अथवा

 जितना  भी  हमें  यह  आशा  करनी  चाहिये  कि  यह  :0  लाख  हेक्टेयर  तक  पहुंच  ज्यएगा  4  किन्तु  |

 समझता  हूं  कि  राज्य  वन  विभाग  भौर  बंजर  भूमि  विकास  बोडं  के  बीच  कोई  वास्तविक

 समन्वय  नहीं  कितनी  राज्य  सरकारों  ने  अपने  वन  विभाग  के  साथ  समन्वय  स्थापित  करने  के  लिए
 बंज़र  भूमि  विकास  बोडं  स्थापित  किये  राज्य  सर+»र  द्वारा  बंजर  भूमि  विकास  बोर्ड  स्थापित

 किए  भाप  कसे  समन्वय  करते  हैं  ?  क्या  राज्य  सरकार  का  वन  विभाग  केन्द्रीय  बंजर  भूमि
 विकूस  ब्रोर्ड  के  साथ  समन्वय  करता  है  ?  नीति  तो  है  किन्तु  कार्यान्वयन  नहीं  मेरे  विचार  से  इस  क्षेत्र

 में  और  भी  अधिक  ध्यान  देना

 मैं  ऐसे  विषय  पर  बोलने  के  पश्चात  भाषण  समाप्त  करूंगा  जिस  विषय  पर  किसी  अन्य  म
 व्यक्ति  ने  नहीं  बोला  है  क्योकि  मैं  पर्यावरण  सम्बस्धी  योजना  से  ज्यादा  परिवार  नियोजन के  प्रति  पु
 बचनबद्ध  परिवार  नियोजन  के  बिना  आप  वन  संरक्षण  नहीं  कर  सकते  मैं  एक  ऐसा  व्यक्ति  हूं

 ।
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 जिसने  किसी  एक  क्षेत्र  विशेष  में  व्यक्ति  की  आवश्यकताओं  की  अधिकतम  पूर्ति  के  क्षेत्र  में  बहुत
 अनुसंधान  किये  हैं  ।  जब  जनसंख्या  में  वृद्धि  होती  तो  हम  जानते  हैं  कि  उससे  गरीबी  होती  है  ।

 दुर्भाग्य  से  प्राकृतिक  संसाधनों  के दोहन  की  जरूरत  हे  और  यह  बढ़ती  ही  जा  रही  आप  के  यहां
 अभी  भी  जनसंख्या  विकास  दर  2  प्रतिशत  और  जनसंख्या  में  यह  वृद्धि  समाज  के  ऐसे  स्तर  में  है
 जहां  लोग  गुजारा  स्तर  से  नीचे  रहते  आप  सोचते  हैं  कि आप  अपने  वनों  को  बचा  सकते  हैं  अर्थात
 आप  बंजर  भूमि  के  50  लाख  हेक्टेयर  भूमि  वापस  ले  सकते  यह्  असंभव  अतः  यह  जरूरी

 है  कि  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  एवं  वन  तथा  वन्यजीवन  मन्त्रालय  में  निकट  का  समन्वय

 हो  और  किसी  एक  क्षेत्र  विशेष  में  व्यक्ति  की  आवश्यकताओं  की  अधिकतम  पूर्ति  के  विषय  की  ओर
 अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  किसी  ने  भी  आज  तक  ऐसा  नहीं  किया  है  ।  किन्तु  ऐसा  करना

 ;  धन्यवाद  |

 [  हिस्दी  ]

 करी  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  मुझे  इस  विषय  पर  बोलने  का
 जो  समय  दिया  गया  उसके  लिए  मैं  आपका  आभारी  हूं  ।  वन  संरक्षण  संशोधन  विधेयक  पर  काफी
 माननीय  सदस्यों  ने  अपने  विचार  प्रकट  किये  ।

 मझे  ऐसा  लगता  है  कि  1980  में  वन  संरक्षण  विधेयक  बना  था  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह
 जानना  चाहूंगा  कि  1988  में  इसको  फिर  से  संशोधन  के  जरिये  से  लाने  की  क्या  जरूरत  पढ  गई  ?  इसके
 साथ  मैं  उनसे  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  1980  में  हमारे  यहां  कितने  क्षेत्र  में  वन  थे  और  आज  कितने

 २  पैत्रों  में  वन  हैं  कानून  तो  हम  बहुत  से  बना  देते  हैं  लेकिन  उनको  कार्यान्वित  नहीं  करवा  पाते  हैं  ।  आज

 4  तनों  का  विनाश  होता  जा  रहा  आपके  वन  अधिकारी  इसके  सघसे  बड़े  दोषी  हमारे  यहां
 केवल  8.9  प्रतिशत  क्षेत्र  में  ही  वन  रह  गये  राष्ट्रीय  नीति  के आधार  पर  यह  तय  हुआ  था  कि

 [33.3  प्रतिशत  क्षेत्र  में  वन  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  हम  हस  क्षेत्र  में  असफल  रहे  हैं  ।

 ।

 आप  तो  जानते  ही  हैं  कि  वृक्ष  भनुष्य  के  जीवन  से  जुड़े  हुए  हैं  और  इनका  महत्व  बहुत  अधिक
 स  प्राचीन  काल  से  हमारे  देश  में  बुक्षों  की  पूजा  होती  आई  यदि  वक्ष  नहीं  होते  तो  हमारा  जीना
 *ि  दूभर  हो  जाता  ।  वृक्षों  से  हमें  केवल  लकड़ी  और  फल  ही  प्राप्त  नहीं  होते  बल्कि  वे  हमें  जीवनदायिनी
 ९  आक्सीजन  प्रदान  कर  स्वयं  वायुमण्डल  में  फैले  हमारे  प्राणघातक  कार्बतडाईआक्साइड  गैस  को  भी  ग्रहण

 करते  हैं  ।  इतना  सब  जानते  हुए  भी  आज  हम  अपने  तात्कालिक  लाभ  और  दूरदर्शिता  के  अभाव  में  बनों

 के  विनाश  पर  तुले  हुए  हैं  ।

 सबसे  बड़ी  वात  यह  है  कि  वनों  के  कटने  से  ऋतु  चक्र  पर  भी  असर  पड़ता  है  और  किसी  सीमा

 तक  बाढ़  और  सुखाड़  भी  वन  विनाश  का  कारण  है  चेरापूंजी  में  सवा  दो  सो  वषं  पूर्व  प्रतिवर्ष  एक  हजार
 इंचसे  अधिक  वर्षा  होती  थी  ।  प्राप्त  आंकड़ों  के अनुसार  1939  से  1961  की  अवधि  में  यह्  औसत  456

 इंच  रह  गई  और  अब  चार  सो  इंच  से  भी  कम  है  जिसके  चलते  अब  सूखा  देखने  को  मिल  रहा  है  |  हम
 र  कानन  ला  रहे  हैं  लेकिन  वह  कानून  ऐसे  बना  रहे  हैं  जिससे  कुल  लोग  करोड़पति  और

 थ  *
 रपति

 तक  हो  गये  हैं  ।

 हमने  किसानों  के  लाभ  के  लिए  अनेक  कानून  बनाये  जिससे  कि  किसानों  का  विकास  लेकिन

 इसका  फायदा  आपके  अधिकारी  उठाते  यही  वजह  है  कि
 वे

 अब  लखपति  करोड़पति  और
 हे

 [४
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 पति  हो  गये  कानून  वनाने  से  आम  जनता  को  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  मैं  माननीय  मन्त्री
 जी  से  यह  जानना  चाहूगा  कि  बन  संरक्षण  कानून  सख्ती  से  लागू  क्यों  नहीं  हो  रहा  है  ?  वनों  को  काटने
 वाला  इसका  सबसे  बड़ा  दोषी

 यह  कानून  भादिवासियों  पर  तो  लग  सकता  है  जो  जंगल  से  थोड़ी-सी  लकड़ियां  लेकर  अपना
 जीवन-निर्वाह  करते  थे  ।  आपने  कानून  बनाकर  उनको  रोक  ठीक  उन्हें  तो  आपने  रोक  दिया
 लेकिन  जो  लोग  लाखों-करोड़ों  के  बड़े-बड़े  पेड़  काटकर  ले  जा  रहे  हैं  उनको  आप  नहीं  रोक  सके  ।
 और  जब  आपने  यह  कानून  बनाया  था  तो  लोगों  ने  उसकी  बड़ी  तारीफ  की  थी  कि  इसमें  तो  सजा  देने
 की  बात  लेकिन  सजा  का  प्रावधान  किस  कानून  में  नहीं  है  ?  और  अगर  सजा  देने  से काम  चल  रहा
 है  तो  फिर  बनों  का  क्यों  नाश  हो  रहा  है  ?  इसलिए  हमें  गम्भीरता  से इस  चीज  पर  विचार  करना

 है  कि  कानून  तो  हम  बनाते  जा  रहे  हैं  लेकिन  वह  लागू  नहीं  होते  हर  साल  दस-बीस  लाख  हेक्टेयर
 वन  साफ हो  रहे  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  वन-सम्पदा  के  बिनाश  के  कारणों  को  यदि  विस्तुत  रूप  से
 देखा  जाए  तो  चारे  के  उद्योग  लगाने  के  लकड़ी--ऊर्जा  के  लिए
 सभी  चोजें  जो  हो  रही  हैं  वह  वन  काटकर  ही  हो  रही  मैं  सुश्नाव  दूंगा  कि  जो उपजाऊ  जमीन  है
 उस  पर  तो  वन  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  उससे  नुकसान  होता  अनाज  कम  पैदा
 लेकिन  जो  बंजर  जमीनें  पड़ी  हुई  हैं  जो  कि  खेती  के  लायक  नहीं  हैं  उनके  ऊपर  वन  लगाये  जाने

 आपने  इसी  सन्दर्भ  में  एक  बोर्ड  का  भी  गठन  किया  था  ताकि  वह  उसका  प्रबन्ध  कर

 परन्तु  वह  बो्  केवल  कागज  पर  ही  सुशोभित  हो  रहा  आज  वनों  की  जो  स्थिति  वनों  को  जो
 लोग  काट  रहे  हैं  वह  बड़े-बड़े  लोगों  के  लड़के  हैं  जो  कि  वन  अधिकारियों  के  मेल  से  वनों  को  काट  रहे
 हैं  ।  वे  लोग  पकड़े  भी  गये  हैं  ।  उनमें  बहुत  के  लड़के  बड़े  धरानों  के  राजनीतिज्नों  के  घरानों  के
 उन  पर  मुकदमे  भी  चले  सबसे  बड़ी  चीज  तो  यह  है  कि  यह  कानून  लागू  किस  पर  होगा  ?  करने
 वाले  तो  आप  लोग  बंठे  हैं  और  आपके  बेटे-बेटी  यह  सब  कर  रहे  हैं  तो  कानून  उन  पर  लागू  कंसे
 होगा  ?

 एक  साननोय  सदस्य  :  आपका  बेटा  भी  तो  होगा  ।

 ध्रो  रामाश्रय  असाद  सिंह  :  मेरा  बंटा  तो  आप  ही  की  सेवा  में  लगा  हुआ  है  ।  वह  करेगा तो
 उस  पर  कानून  लाग  होगा  और  हम  आपके  मंत्री  के  यहां  पेरवी  में  आएंगे  कि  हम  एम०  पी०
 मेरा  लड़का  पकड़ा  गया  है  उसको  छोड़  दी

 आज  सबसे  बड़ी  चीज  यह  है  कि  आपके  यहां  भ्रष्टाचार  का  एक  बहुत  बड़ा  समुद्र  बन  गया  है

 उस  समुद्र  को  सुखाया  नहीं  कम  नहीं  किया  जायेगा  तो  काम  नहीं  भ्रष्टाचार  को

 खत्म  करना  तो  आपके  बूते  के  बाहर  की  बात  है  लेकिन  यदि  आप  चाहें  तो  उसको  कम  कर  सकते  हैं  ।

 और  कम  तभी  कर  सकते  हैं  जब  वन  काटने  वाला  चाहे  कोई  बड़े  आदमी  का  बेटा  कोई  राजनेता

 का  बेटा  उसके  ऊपर  भी  निर्मम  कार्यवाही  की  जाये  ।  ऐसा  करने  पर  हो  कुछ  हो  सकता  है  लेकिन

 यदि  आप  निर्मम  काय्यंवाही  कीजियेगा  तो  आप  उस  स्थान  पर  नहीं  इस  स्थान  पर  आपको

 आना  इसलिए  मैं  कह्वता  हूं  कि  जो  गरीब  किसान  लघु  किसान  हैं  जो  चाहते  हैं  कि  अपने

 खेत  में  लकड़ी  और  वन  लगाएं  उन्हें  आप  प्रोत्साहन  दें  और  नि:शुल्क  पौधे  सप्लाई  इस  प्रकार  से
 बनों  की  सुरक्षा  भी  होगी  और  विकास  भी  होगा  ।  और  जहां-जहां  आपने  ग्राम  पंचायतों  में  वन  लगाये
 हैं  वहां  ग्राम  पंचायतों  को  आप  यह  जिम्मेदारी  उनक  जवाबदारी  करें  तभी  वनों  की  सुरक्षा  हो
 सकेगी  और  वनों  का  विकास  हो  यही  कहकर  मैं  समाप्त  करता
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 बन  संशोधन  क्धियक  (--  जारी  13  1988

 मो  गिरवारी  लास'व्यात  :  उपाध्यक्ष  मैं  फारेल्ट  ,
 जेस्ट  बिल  19  शमअ्न  करता  हूं  और  मंत्रीਂ  जी  से  यह  जागना  चाहता  हूं  कि  आने  स्टेटमेन्ट

 ऑफ  आगशण्जेक्ट्स  एण्ड  रीजन्स  के  पहले  पैराग्राफ  में  दिया  है  :

 [  भ्रकुषाद  ]

 कम  संरक्षण  अधिनिथम  1980  वन  भूमि  को  मेर-बन  उद्देश्यों  के  लिए  अन्ब्राधुन्ध  परिवतंन
 रोकने  को  ध्यवस्था  के  लिए  अधिर्न्ननयमित  किया  फ्या  था  ।

 ]

 यह  ऐक्ट  1980  में  अपने  पास  किया  मैं  आपसे  जानना  चाहता  हूं  कि इस  ऐक्ट  को
 बनाने  के  बाद  में  आपने  कितनी  लेंड  एफारेस्टेशन  के  लिए  सुपुर्द  किया  है  और  एफारेस्टेशन  आपने
 कितनौ  लेंड  का  किया  है  उसके  बाद  में---यदि  इसके  आंकड़े  आपके  पास  हों  तो  निश्चित  तरीके  से
 आप  बताने  की  कृपा  करेंगे  ताकि  हमें  मालूम  पड़े  कि  जो  हमारी  सरकार  की  नीति  जंगलों  को  बनाने
 की  उस  नीति  पर  सरकार  चल  रही  है  या  नहीं  चल  रही  क्योंकि  फारेस्ट  जितना  होना
 आज  उतना  फारेस्ट  हमारे  देश  में  नहीं  जैसा  कि  अभी  बताया  गया  है  कि  हमारे  देश  में  पर्यावरण
 को  ठीक  रखने  के  लिए  8.9  परसेंट  फारेस्ट  जबकि  हमारे  देश  में  33  परसेंट  फारेस्ट  होना

 मगर  आबादी  बढ़ने  की  वजह  से  इतने  जंगल  हमारे  देश  में  रह  नहीं  पा  रहे  मैं  पूछना
 चाहता  जो  फारेस्ट  बचे  हुए  उनको  प्रोटंक्ट  करने  की  आपने  क्या  कोशिश  की  है  ?

 महाराजाओं  को  हमने  खत्म  किया  ओर  जागीरदारी  प्रथा  को  हमने  समाप्त  पहले  के

 महाराजा  लोगों  की  भलाई  के  लिए  जंगल  नहीं  लगाते  गरोब  आदमी  के  प्रोत्साहन  या  सहायता
 के  लिये  नहीं  लगाते  बल्कि  अपना  शिकार  खेलने  के  लिए  लगाते  अपने  शौक  को  पूरा  क  रने  के
 लिये  जंगल  रखते  थे  ।  उस  वक्त  देश  में  562  रियासतें  इन  रियाप्नतों  में  ०ड़े-बड़े  जंगल  इन
 सब  जंगलों  को  हमने  इन  40  वर्षों  के  अन्दर  समाप्त  कर  दिया  इसके  लिये  बिल  में  प्रावधान  है
 कि  जो  गलत  काम  हम  उसके  खिलाफ  छेक््शन  मैं  पूछना  चाहता  क्या  आपने  उन
 अधिकारियों  के  खिलाफ  ऐक्शन  जिन्होंने  इसका  उल्लंघन  किया  ?  अब  आपने  इस  बिल  में  एक
 और  नया  प्रावधान  रखा  स्टैटमेंट  आफ॑  आब्जे१ट्स  एण्ड  रीजन्स  में  कहा  है  कि  जंगल  को  कटवाने
 के  लिए  जो  काम  उसको  भी  सजा  देने  की  कोशिश  वह

 [  ]

 भौर  खंश  में  आपने  कहा  है  :

 “(])  जहां  इस  अधिनियम  के  अधीन  कोई  अप

 श्वस्कार  के  किसी  जिभाय  द्वारा  किया  जम्ता  है  बहां  या

 किसी  प्राधिकरण  द्वारा  किया  जाता  है  वहां  प्रत्येक  व्यक्ति जो  उस  अपराध  के  किये  जाने
 कें  समय  उस  प्राधिकरण  के  कारबार  के  संचालन  के  लिए  उस  प्राधिकरण का  प्रत्यक्ष  रूप
 से  भारस।धक  और  उसके  प्रति  उत्तरदायी  और  साथ  रह  |  वह  प्राधिक रण  भी  ।”

 teety

 अब  आप  एक  नया  कानून  लो  रहे  उन  अधिकारियों  के  खिलाफ  जिन  अधिकारियों  के
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 खिलाफ  आज  तक  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  जिन्होंने  करोड़ों  रुपयों  के  जंगलों को  बर्बाद  कर
 दिया  ।  जब  सारे  के  सारे  जंयल  बर्बाद  हो  चुके  तब  आप  नया  कानून  ला  रहे

 हूं कि  इसको  और  ज्यादा  मजबूत  बनाने  की  आवश्यकता  जो  कानून  आप  ला  रहे  मुझे  उसमें
 आशंका  इसमें  लिखा

 ]

 3  क  में  आपने  यह  लिखा  अर्थात  पाश्विक  शीषंक  में  :  आधिनियम  के  उपषबन््कों  के
 लिये  उल्लंघन  के  लिये  शास्लि  ।

 जो  कोई  धारा  2  के  उपबन्धों  में  से  किसी  का  उल्लंघन  करेगा  या  उल्लंघन  या  दृक्कोे रण  करेगा

 वह  सादा  कारावास  जिसकी  अवधि  पन्द्रह  दिन  तक  की  हो  दण्डनीय

 सिम्पल  इम्प्रीजनमेंट  ओर  वह  भी  15  दिनों  हमारे  यहां  एक  कहावत  जो  आदमी  एक

 पेड  को  काटता  इसका  मतलब  है  उसनें  एक  आदमी  की  गर्दन  काटी  एक  आदमी  को  उसने  मारा  है  ।

 इसलिए  मारने  की  जो  सजा  हूंं।ती  वही  सजा  जंगल  के  पेड़  यटने  की  होनी  इस  प्रदार  का

 प्रावधान  पुराने  जमाने  में  हिन्दुस्तान  में  कहा  करते  थे  ।  इस  वजह  से  हिन्दुस्तान  के  जंगल  पहले  काफी

 विस्तृत  पैमाने  पर  घा  ।  आपने  पहले  जो  किसी  प्रकार  की  कोई  पंनिशमेंट  नहीं  रखी  थी  और  अब  जो

 आपने  पनिशमेंट  रखी  वह  मामूली-सी  रखी  जिसका  कि  कोई  असर  नहीं  होने  वाला  जिस

 आदमी  ने  लाखों  एकड़  जमीन  के  जंगल  काट  डाले  जिसमें  अधिकारियों  की  मिलीभगत  उस

 अधिकारी  को  कंट्रावेंशन  में  15  दिन  की  सजा  दी  क्या  यह  उचित  होगा  और  आप  इस  वजह  से

 जंगलों  को  बचा  इसलिए  इस  व्यवस्था  को  भी  माकूल  बनाने  की  आवश्यकता  ताकि  जंगलों

 के  जो  अधिकारी  लोग  ये  इन  बड़े-बड़े  लोगों  स ेमिलकर  निश्चित  तरीके  से  गड़बड़ी  न  कर  सके  ।

 बीच  में  हमारे  एक  माननीय  सदस्प  ने  सफाई  मांगी  थी  कि  आपने  इसमें  प्रावधान  या  है  कि  कुछ  ऐसी

 बड़ी-बड़ी  एजेंसियों  को  जमीन  एलाट  करेंगे  सोशियल  फारैस्ट्री  क ेलिये  ।  हमने  देखा  है  कि  सोशल

 फारैस्ट्री  क ेलिए  जिन  लोगों  को  स्टेट  गबरनंमेंट  ने  जमोीनें  एलाट  की  वे  सब  बड़े-बड़े  पूंजीपतियों  को

 एलाट  की  इसलिए  उनको  एलाट  की  हैं  कि  वे  उसमें  जंगल  वे  किस  लिये  जंगल  लगाना

 जाहते  वे  किस  लिये  खेती  करना  चाहते  ये  जो  बड़े-बड़े  पूंजीपति  ये इसलिए  जमीन  लेना

 चाहते  हैं  कि  व ेअपने  काले  धन  को  छिपा  सकें  ।  काले  धन  को  छिपाने  के  लिये  वे  यह  कहेंगे  कि  यह  फा  रेस्ट

 की  प्रोड्यूस  स ेधन  अजित  किया  इसलिए  इस  तरीके  के  लोगों  को  जमीन  एलोट  न  की  जाये  ।  सोशल

 फारेस्ट्री  के  लिए  गरीब  लोगों  को  आप  जमींन  दीजिये  ताकि  वे  उस  पर  फारेस्ट  लगा  सकें  न  कि  बड़

 पूंजीपतियों  जैसे  कि  टाटा  इस  तरह  की  व्यवस्था  निश्चित  तरीके  से  आपको  करने

 की  आबश्यकता  है  ।

 एक  कत्त  ओर  चाहता  आपने  जो  हर  कम्म  के  झ्मरत  शरकार  से  इज्जत

 लेगे  का  भ्राभधान  रख  उससे  लोखों  के  सामने  बहुत  रूथादया  अड़चनें  आती  आम  कान  सख्त  ,

 इये  मणश  ऐसा  कानूव  बनःइये  जो  कि  ठीक  हो  और  जिससे  लोगों  को  तकलीफ
 न  पहुंचे  ।  मैं  अपनी  जमीन  .

 में  ज॑ंग्ल  लगाता  पेड  लकतवः  हूं  मोर  मुझे  उसे  कगठने  की  आवश्यकता  भा  पड़ती  तो  उसमें  इजाजत  .

 लेने  की  बात  नहीं  होनी  10--5  बीघा  जमीन  के  अन्दर  में  अंकल  क्रगाल्ा  हूं  और  मैंने  को

 उसके  एबज  में  पैसा  प्राप्त  करने  की  मुझे  जरूरत  है  और  उसके  लिए  पेड़  काटना  जरूरी
 नतकी

 ॥
 जत  भी  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  से  लेनी  होगी  ।  अब  सेन््ट्रल  गवनंमेंट  से  कितने  दिनों  में  इजाजत  ! तो  इसकी  इजा
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 वने  संशोधन  विधेयक  13  1988

 [  भी  विरघारी  खाल

 यह  कोई  नहीं  जानता
 आप

 जंगलों  को  कटने  नहीं  देना  इसलिए  इस  तरह  की
 चनें  लगाते  इस  तरह  के  प्रावधान  करके आप  जंगलों  को  बढ़ावा नहीं  दे  रहे  यह  मैं  कहना

 चाहता

 आपने  जो  मुझे  समय  दिया  उसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ओर  अपनी  बात  समाप्त
 करता

 भी  भरत  तह  :  उपाध्यक्ष  वन  संशोधन  विधेयक  का  मैं
 समथंन  करता  हूं  ।

 पेड़  लगाना  बहुत  जरूरी  है  पर  दिन-१२-दिन  वन  कम  होते  जा  रहे  ये  कम  क्यों  होते  जा  रहे
 इसके  बारे  में  कई  मेम्बर  साहबान  ने  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हम  उतने  बन  नहीं  रख

 सके  जितने  हमारे  पास  पहले  थे  भऔर  इसकी  वजह  यह  है  कि  जितने  पेड़  काटे  जाते  उतने  पेड़
 लगाये  नहीं  मैंने  मसूरी  की  तरफ  देखा  है  कि  नये  पेड़  पहाड़ी  इलाके  में  कतार  में  लगाये  गये  है
 लेकिन  उतने  नहीं  लगे  जितने  लगने  चाहिए  या  जितने  कटते  जितना  हम  जंगलों  में  पेड़ों  को
 काटते  उतने  नहीं  लगा  पाते  और  इसलिए  जंगलों  में  कमी  होना  स्वाभाविक  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूं  कि  दिल्ली  में  गांव  सभा  की  जो  जमीन  उसमें  दिल्ली  एडमिनिस्ट्रेशन  की  तरफ  से  यह
 गांव  पंचायतों  को  जाना  चाहिए  कि  वे  वहां  पर  पेड़  लगाएं  ।  पेड़  लगाना  बहुत  आसान  है  लेकिन  उसकी
 परवरिश  करना  मुश्किल  मैं  यह  देखता  हूं  कि  हर्टीकल्चर  डिपार्टमेंट  की  जो  जमीन  है  या  जो

 दूसरी  भूमि  उसमें  जो  पेड़  लगाये  जाते  वे  50  फीसदी  कम  हो  जाते  इसका  कारण  यह  है
 कि  पेड़ों  का  सर्दी  से  तचाव  नहीं  कम  से  कम  एक  साल  तक  सर्दी  से  उनका  बचाव  किया  जाये
 और  उनमें  पानी  देने  के  साधन  भी  होने  चाहिएं  क्योंकि  पेड़  लगाना  भी  एक  बच्चे  की  परवरिश  ज॑सा

 यह  मामूली  बात  नहीं  किसान  अपने  खेतों  में  ट्यूबवेलों  के  पास  पेड़  लगाते  हैं  क्योंकि  पेड़  बड़ी
 सेवा  चाहते  इसलिए  मेरा  कहना  यहू  है  कि  जब  भी  आप  पेड़  तो  कम  से  कम  सर्दी  से  उनके
 बचाव  का  आप  इन्तजाम  करें  और  पानी  डालने  का  साधन  भी  उपलब्ध  किसान  वहां  पर  पेड़
 लगाते  जहां  ट्यूबवेल  होता  आप  सड़कों  के  साथ-साथ  या  ड्रेनों  क ेसाथ-साथ  या  जहां  पर  जगहें
 खाली  पड़ी  वहां  पर  पेड़  लगाते  ऐसी  जगहों  पर  जब  आप  पेड़  तो  उसमें  पानी  देने  वाले
 की  व्यवस्था  आप  जरूर  इससे  गरीब  लोगों  को  रोजगार  भी  मिल  जायेगा  और  पेड़  भी  आपके
 लग  पेड़ों  को  मवेशी  खा  जाते  हैं  और  इससे  पेड़  खत्म  हो  जाते  इसकी  रोकथाम  के  लिए
 गमला  रखना  बहुत  जरूरी  अगर  इस  किल््म  का  इन्तजाम  हो  तो  बहुत  ही  अच्छा

 इससे  आबोहवा  भी  अच्छी  हो  जायेगी  ।  दिल्ली  में  बोस-सूृत्री  कार्य क्रम  के  अन्तगंत  120  गज  का  प्लाट

 भूमिहीन  हरिजनों  को  दिया  गया  इसमें  आप  कम  से  कम  यह  कर  दें  कि  जिस  वक्त  प्लाट  दिया
 तो  जिसको  प्लाट  दिया  उसको  कम  से  कम  5  पेड़  लगाने  होंगे  ।  किसान  खेतों  की  मुंडेर  पर

 या  पटरी  जहां  भी  वह  ठीक  समझता  पेड़  लगाता  है  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  किस्म  के  पेड़
 लगाने  जो  कि  मकान  बनाने  में  भी  काम  में  आ  जाएं  ।  देहातों  में  जो  मकान  बनाये  जाते  उनमें

 दरवाजे  और  शह्दतीर  जो  बनते  वे  लकड़ी  के  बनते  इस  तरह  के  पेड़  वहां  पर

 जिनसे  ये  चीजें  बनाई  जा  सकें  ओर  दिल्ली  एडमिनिस्ट्रेशन  को  पेड़  फ्री  में  देने  जिससे  ज्यादा  से

 ज्यादा  पेड़  देहातों  में  लग

 अभी  आबोहवा  का  जिक्र  आया  हमारी  दिल्ली  में  बहुत  सी  ऐसी  फैक्ट्रियां  हैं  जो  बहुत
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 धुआँ  छोड़ती  हैं  और  उससे  भी  यहां  की  आबोहवा  श्वराब  होती  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  जो  भी

 बड़ी  फैक्ट्रियां  हैं  उन  सब  में  पेड़  लगने  फंक्ट्रियों  के मालिकों  पर  आप  यह  जिम्मेदारी  डालें
 कि  वे  अपनी-अपनी  फैक्ट्रियों  में  पेड़  लगाएं  ।  इसकी  आप  जांच  करवा  कर  यह  काम  कराएं  ।

 मेरे  इलाके  में  बसरा  गांव  वहां  फोरेस्ट  भी  अच्छे  हैं  और  पेड़  भी  लगे  हुए  वहां

 ट्यूबवेहस  का  इन्तजाम  है  ।  इसी  तरह  से  और  भी  कई  जगरहें  हैं  जहां  जमीन  है  और  वहां  फोरेस्ट  भी

 वहां  आप  ट्यूबवेल  लगवा  कर  बहुत  अच्छी  तरह  से  पेड़  लगवा  सकते  और  उनकी  रक्षा  कर

 सकते  हैं  ।

 यहाँ  पर  एक  चर्चा  यह  भी  हुई  कि  कोयले  वाले  पेड़  काट  लेते  कोयला  भी  जरूरी

 अगर  भारतवषं  में  कोयला  नहीं  बनेगा  तो  कोयला  कहां  से  आयेगा  |  इससे  कोयला  और  भी  महंगा
 हो  जायेगा  ।  इसलिए  कोयला  भी  बनना  जरूरी  इसके  लिये  आप  यह  कर  दें  जो  कोयला

 उनकी  यह  जिम्मेदारी  हो  कि  अगर  बे  पांच  सो  पेड़  काटते  हैं  तो  वे  एक  हजार  पेड़  लगाएं  ।  इसी  तरह
 से  हमारी  आबोहवा  भी  ठीक  हो  सकती  है  और  कोयला  भी  बन  सकता

 मेरे  इलाके  में  नजफगढ़  ड्रेन  उसके  साथ-साथ  पेड़  होने  आप  उसके  साथ-साथ

 पेड़  लगाने  के  लिये  वहां  के  गरीब  लोगों  को  जिससे  कि  उनको  रोजगार  भी  मिल  सके  ओर  वे

 चोरी  से  लकड़ी  काटने  का  काम  भी  छोड़  इससे  वहां  पेड़ों  की  कटाई  भी  रुकेगी  और  गरीब  लोगों

 को  रोजगार  भी  नजफगढ़  ड्रेन  के  दोनों  तरफ  जमीन  पड़ी  हुई  है  जिस  पर  कि  लाखों  पेड़
 लग  सकते  हैं  ।

 लेकिन  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  पेड़  लगाना  तो  आसान  है  लेकिन  उनकी  परवरिश  करना  भी  बहुत
 जरूरी  जिस  तरह  से  एक  बच्चे  की  परवरिश  की  जाती  है  उसी  तरह  से  पेड़  की  परवरिश  भी  करनी

 होती  जहां  भी  सड़कें  नहर  हैं  वहां  आप  दिल्ली  एडमिनिस्ट्रेशन  की  तरफ  से  या  सेन््ट्रल  गवनेमेंट

 की  तरफ  से  पेड़  लगवाएं  और  उनको  लगवाने  के  बाद  उनकी  रखवाली  भी  बहुत  जरूरी  है  जिससे

 कि  उन्हें  पशु  न  खा  उन्हें  पानी  भी  मिलता  हर  साल  जितने  भी  पेड़  लगें  उनमें  कम  से  कम

 50  परसेन्ट  पेड  तो  बचने  ही  चाहिए  ।  उनमें  अगर  पेड़  मरें  भी  तो  ?5  परसेन्ट  पेड़  ही  मरें  ।  लेकिन  बगैर

 पेडों  की  हिफाजत  के  पेड़ों  की  रक्षा  नहीं  हो  उनकी  हिफाजत  बच्चे  की  तरह  से  होनी
 चाहिए  ।

 किसान  तो  अपने-आप  पेड़  लगा  लेते  वे  जानते  हैं  कि  उनसे  उन्हें  फल  भी  मिलेंगे  और

 उनके  बैलों  को  छाया  भी  फलवार  पेड़  हों  तो  बहुत  अच्छा  जामुन  के  पेड़  की  लकड़ी  काम

 आती  शीशम  के  पेड़  की  लकड़ी  के  तख्ते  बनते  आप  किसानों  को  कहिये  कि  वे  और  भी  ज्यादा

 पे  ज्यादा  पेड  लगाएं  ।  अपने-अपने  ट्यूबवेल  पर  वे  पांच-पांच  पेड़  बीससूत्री  कार्यक्रम  में  जो  प्लाट

 दिये  गये  हैं  उनमें  भी  पेड़  ग्राम  सभा  की  जो  जमीन  है  उस  पर  पेड़  लगाने  के  लिए  पंचायत  की

 जिम्मेदारी  पेड़  लगाने  पर  जो  खर्चा  हो  वह  सेन्ट्रल  गवनंमेंट  को  देना  चाहिए  जिससे  कि  ज्यादा

 से  ज्यादा  पेड  लगें  और  आबोहवा  भी  अच्छी  हो  ।

 [  प्रनुद्यद  |

 श्री  पोयूष  ति!की  :  उपाध्यक्ष  जो  विधेयक  देश
 बनाये  रखने  के  लिये  लाया  जा  रहा  उससे  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होगा  और  यदि  मंत्री  महोदय  एक
 व्यापक  विधेयक  लाते  वह  और  अधिक  अच्छा



 बज्जाल
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 [  थे  केयर  खिरको

 ह

 ष़ु

 इस  में  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  निर्धारित्न  वर्ष  कोन  सा  है  जिस  में  वृक्षारोपण  करना
 कोई  निर्धारित  वर्ष  तो  होना  चाहिए  ।  मंत्री  महोदय  को  हमें  बताना  होगा  कि  निर्धारित  वर्ष  क्या  है
 और  हमारे  देश  में  सरकार  ब॒क्षारोपण  किस  वर्ष  से  आरम्भ  करेगी  ।

 जब  आप  रेल  द्वारा  यात्रय  करेंगे  आप  देखेंगे  कि  पहाड़ियां  और  टीजे  वृक्षरह्ित  होते
 जा  रहे  भूक्षरण  बढ़  रहा  है  और  पारिस्थितिकी  बिगड़  रही  है  ।  छोटा  नागपुर  में  एक  अति  सुन्द्र
 पठार  था  जहां  विदेशी  तथा  भारत  के  लोग  जाया  करते  थे  ।  जिन  ठेकेदारों  को  पेड़ों  की  कोई  परवाह
 नहीं  है  वे  लाभ  उठा  रहे  हैं  और  गरीब  लोग  जो  वनों  के  पास  या  बनों  में  रहते  हैं  उन्हें  व्यर्थ  ही  दण्ड

 दिकक  जाता  है  ।

 सल्षष्पक्ष  महेक्स  :  भस्म  मध्याह्ल  फ्रोजन  के  प्रश्कत्  अकऋछ  भाश्रम्  जारी  स्ख  सकते

 1.00  भझनण्प०

 तत्पश्चात्  लोक  समा  मध्याहु  मीजन  के  लिए  2.00  म०१५०  तक  के  लिए
 स्थगित  हुई  ।

 2.04  0०१०

 सध्यामह  भोजन  के  १५चात्  लोक  समा  2.04  बजे  म०प०  पर
 समबैत  हुई  ;

 (wenn  भहोदध-कीटासोेन  हुए  |

 बन  संशोधन  विशेकक  )

 उपस्मयक्ष  अक्तोतरय  :  की  फीयूप  तिरकी  अपना  भाषण  आरी

 श्री  पीयूष  तिरकी  :  मैं  कह  रहा  था  कि  मंत्री  महोदय  ने  हमें  स्वयं  बताया  है  कि  वन
 विभाश्॒  के  अन्तर्गत  कुल  क्रिलनी  भूमि  आती  निश्न्देह  19708  से  1975  तक  कुछ  सुध्यर  हुआ
 पहले  तो  यढ्व  क्षेत्र  केबल  5,55,188  वद्र  क्रि०मी०  था  ज्ये  अब  6,42/,044  कि०्सी०  हो  गका
 इतत्प  क्षेत्र  वतरोपण  के  अन्तयंत  उ्यता  किन्तु  कोई  निर्धारित  बर्ष  होना  ऋट्टिए  ।

 के  तर  पर  हमें  1930  वर्ष  रप्नना  चाहिए  और  हमें  इस  स्थिति  तक  प्रंचने  क ेलिए
 शीद्ध  कार्य  आरम्भ  करना  आहिए  और  सभी  स्मोपरें  को  इस  कर्म  के  साथ  सम्बद्ध  करना  चाहिए  |  फिर

 यह  स्पष्ट  होगा  कि  देप  में  अपने  कनों  को  हमने  कहां  तक  नझट,किया  वेश  में  बनों  के  कठाव  में  ब््डि
 हुई  हिमालय  को  भी  हमने  नहीं  छोड़ा  छोटी  पहाड़ियों  के  तो  द्ात  ही  नहीं  ।  मैंने  पहले  ही  छोटा

 नागपुर  पूर्वी  घाट  और  पश्चिमी  घाट  का  उल्लेख  किया  सभी  पहाड़ियाँ  दिन  प्रतिदिन  खाली

 हो  रही  भूमि  पर  खेती  करने  के  लिए  पेड़ों  की  अन्धाधुन्ध  कटाई  होती  कितु  हमने  देखा  है
 कि  बहुत  सी  भूमि  खेती  के  उप्रयुक्त  नहीं  है  और  ब्रंजर  हो  रही  है  ।  ग्रह  स्थया  स्षेक्षण  में
 आना  चाहिए  और  सरकार  को  इस  बात  की  पूरी-पूरी  जानकारी  होनी  चाहिए  कि  यह  छोटी

 पर्बंतीय  क्षेत्र  और  बंजर  भूमि  कितने  वर्ग  कि०मी०  पर  है  जहां  शीघ्र  वनरोफ्ण  किया  जा  सकता

 49



 22  1910  )  वन  संशोधन  विधेयक  (--

 फिर  हमें  मालूम  होगा  कि  वनरोपण  के  विकास  के  लिए  हमें  कितनी  शक्ति  और  ऊर्जा  खर्च
 करनी  केवल  ऐसा  करने  से  ही  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  हमें  वनों  और  देश  के  प्रति  कुछ

 हमें  पशुओं  के  लिये  चारा  चाहिए  और  इस  बंजर  भूमि  अथवा  पव॑ंतीय  क्षेत्र  में  खाद्यान्न  का
 उत्पादन  किया  जा  सकता  है  ।  हमें  इंघन  चाहिए  ।  हम  एकदम  एल  ०पी०जी०  का  प्रयोग  नहीं  कर  सकते
 हैं  कितु  हम  शीघ्र  इंधन  की  लकड़ी  को  स्वीकार  कर  सकते  है  जिसके  पेड़  तेजी  से  उगते  हैं  और  इनको
 काटा  भी  जा  सकता  है  और  फिर  लगाया  जा  सकता  जहां  भी  वृक्षारोपण  नहीं  किया  जाता

 है  वहां  होना  आपके  पास  आंकड़े  कुछ  राज्यों  में  वनरोपण  का  कायंतक्रम  ही  नहीं  अतः
 राज्य  सरकारों  को  बताया  जाना  चाहिए  कि  अपने  राज्यों  में  वनरोपण  काय॑  को  तेज  करें  ।

 सामाजिक  वानिकी  के  सम्बन्ध  में  आप  ने  निगम  और  एजेंसी  तथा  अन्य  संगठनों
 को  भी  अनुमति  दे  दी  इसी  प्रकार  विभिन्न  स्कूलों  तथा  क।लिजों  में  हमारे  बच्चों  को  भी  इस  काम
 से  सम्बद्ध  करना  चाहिए  क्योंकि  ऐसा  करने  से  हमारे  बच्चे  वन  के  पेड़ों  से  प्रेम  करना  आरम्भ

 प्रारम्भिक  स्कूल  के  बच्चों  को  भी  सम्मिलित  किया  जा  सकता  हमारे  देश  में  माध्यमिक
 शालाओं  तथा  कालेजों  के  बच्चों  को  कुछ  भूमि  दी  जानी  चाहिए  ताकि  वे  बनरोपण  में  अपनी  शक्ति

 लगाएं  और  वे  इस  प्रकार  तंयार  किये  गये  वनों  को  देखकर  बहुत  प्रसन्न  हो  जाएंगे  जिनकी  उन्हें  बहुत
 जरूरत  है  ।  फिर  अपने  देश  में  शीघ्र  वनरोपण  होगा  और  जनता  समझेगी  कि  यह  केवल  सरकार  का

 काम  ही  नहीं  है  कितु  यह  महिलाओं  और  बच्चों  के  समेत  सभी  क्षेत्रों  के  लोगों  का  कतंब्य
 वनों  के  कटाव  को  रोकने  के  लिये  और  जनता  में  वनों  के  प्रति  तथा  पशुओं  के  प्रति  प्यार

 उत्पन्न  करने  के  लिये  इस  प्रकार  का  क्रांतिकारी  काम  आरम्भ  किया  जाना  चाहिए  ।  धन्यवाद  !

 ]

 श्री  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  उपाध्यक्ष  वन  संरक्षण  संशोघन  विधेयक  1988
 जो  पेश  किया  गया  है  मैं  उसका  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  ।  जद्ां  तक  इस  संशोधन  का

 ताल्लुक  है  इसमें  आपने  अच्छी  तरह  से  सारी  चीजों  को  रखा  है  और  मंत्री  जी  ने  अच्छी  तरह  से  बनाया
 इससे  हमारे  वनों  की  रक्षा  हो  सकेगी  ।  मैं  आपके  सामने  चन्द  सुझाव  रखना  चाहता  हूं  ।  मैं  इस

 सदन  में  हिमाचल  प्रदेश  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  जो  एक  पहाड़ी  राज्य  है  परन्तु  पहाड़ी  राज्य  होने  के

 बावजूद  वहां  जिस  मात्रा  में  वन  होने  उसका  सवंथा  अभाव  हमारे  यहां  कम  से  कम  60

 प्रतिशत  भाग  में  वन  होने  जरूरी  वनों  के  अभाव  में  हमारे  यहां  भारी  मात्रा  में  इरोजन  होता  है
 जिसका  बुरा  प्रभाव  नीचे  मैदानी  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  पर  पड़ता  उसकी  वजह  से  मंदानों  में

 बाढ़  की  स्थिति  बनती  यहां  हमारे  कई  माननीय  सदस्यों  ने  जितने  सुझ'व  दिये  मैं  भी  चाहता  हूं
 कि  हमें  ज्यादा  से  ज्यादा  वनों  की  प्लान्टेशन  करनी  चाहिए  और  इसकी  जिम्मेदारी  हमें  अपनी  पंचायतों

 को  सौंप  देनी  जिन  दिनों  हमारे  हिमाचल  प्रदेश  का  कुछ  जैसे  कांगड़ा  और

 कुल्लू  आदि  पंजाब  में  था  तो  उन  दिनों  एक  कानून  होता  था  ओर  उसके  तहत  तमाम  शामलात

 जिसे  कामन  लैंड  भी  कहते  ग्राम  पंचायतों  की मलकियत  थी  ।  उसके  बाद  एक  संशोधन  लाकर  सरकार
 मे  उस  भूमि  को  अपने  कब्जे  में  कर  लिया  ।  उस  जमीन  में  जितने  वृक्ष  कुछ  तो  पहले  ही  कट

 उसके  बाद  1977  से  1979  तक  उनका  बहुत  ज्यादा  मात्रा  में  कटान  हुआ  क्योंकि  उस  सभय  हमारे
 यहां  एक  सरकार  ऐसी  बन  गई  थी  जिसने  यह  फैसला  ले  लिया  था  कि  हम  एक  आदमी  को  उसकी

 एप्लीकेशन  पर  5  दरख्त  काटने  की  अनुमति  दे  देंगे  ।  इससे  भी  भारी  मात्रा  में  पेड़  काटे  गये  ओर  राष्ट्र
 की  सम्पत्ति  को  भारी  नकसान  पहुंचा  ।  मैं  हिमालय  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  मंत्री  जी  क  सामने  दो-तीन
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 हुझ्षाब  रखता  हमारे  यहाँ  बहुत  सी  भत्थरों  चूने  की  बयेतैज  जिनसे  स््लेट  का  बत्थर  और

 दूसरी  तरह  का  पत्थर  निकाला  जाता  है  परन्तु  उनमें  से  इतना  ज्यादा  पत्थर  निकाल  लिया  वा  है  कि
 उसकी  वजह  से  पहाड़ों  पर  इरोजन  द्वोतर  है  और  जीचे  मेदानी  क्षेत्रों  पर  उसका  दृष्प्रश्मत  पड़ता  है  ।

 आप  जामते  हैं  कि  हमारा  हल्का  पहाड़ी  होने  की  वजह  से  ्र्दी  बहुत  ज्यादा  पड़ती  इस
 समय  शिमला  में  जीरो  डिग्री  सै०  से  भी  कम  तापमान  चल  रहा  है  और  ऊपरी  भागों  में  तो  बहुत  ज्यादा
 सर्दी  पड़  रही  सर्दी  से बचने  के  लिये  और  अपने  धरों  को  गर्म  रखने  के  लिए  लोग  पेड़  काट  कर  था

 कोयले  जलाकर  अपना  जीवन-पापन  करते  वैसे  तो  हिमाचल  प्रदेश  के  तमाम  गांवों  में  विद्ू  तौकरुण
 हो  चुका  हिमाचल  में  सभी  जगह  बिजली  उपलब्ध  यदि  सर्दी  के  मौसम  में  भारत  सरकार  कुछ
 ऐसी  व्यवस्था  कर  दे  कि  वे  ज़िंतनी  बिजली  का  उप्रयोग्ग  हीटर  जल्मने  या  अपने  घर  को  य्रम॑  रखने  के
 लिये  उसे  भारत  श्वरकार  री-अम्बसं  कर  उसका  खर्चा  भारत  सरक्वार  बर्थ्वश्त  कर  तो
 निश्रचय  ही  बड़ी  संद्या  में  पेड़ों  को  काटने  से  रोका  जा  प्तकता  है  ।  इससे  हमारे  जंगल  सु  रक्षिश्र  रह  सके मे  ।
 पेट्रोलियम  मंत्रालय  हमारे  ब्रह्म  दत्त  जी  के  पास  वे  भी  हमारे  इलाकों  में  गेस  एजेंसाज  एलाट  क  रके
 इस  समस्या  को  काफ़ी  मात्रा  तक  कम  कर  सकते  हमारे  इंटीरियर  के  लाहौल

 पांगी  ऐसे  हैं  जहां  दरख्तों  का  बिल्कुल  नामो-निश्चातर  नहीं  अब  कुछ  लगते  शुरू  हुए
 यदि  हम  उन्हें  बचाना  चाहते  हैं  तो  यह  आवश्यक  है  कि  उन  इलाकों  में  ज्यादा  से  ज्यादा  गैस  एजेंक्नीज
 खोली  लोगों  को  गैस  सप्लाई  की  दूसरे  हमारे  वन  विभाग  के  अधिकारी  भी  इसके  लिए
 जिम्मेदार  हैं  क्योंकि  वे  जो  आँकड़े  हमारे  सामने  रखते  हैं  कि  हमने  40  साज्नों  में  इतने  ज्यादा  पेड़  लगा

 राष्ट्र  की  सम्पत्ति  को  बचाने  के  लिए  भारी  फ़ारमिंग  कर  बड़ी  संख्या  में  प्लान्टेशन  कर
 वैसा  हकीकत  में  नहीं  होता  ।  हमारे  यहां  सेव  की  खेती  होती  है  और  बिरानी  जमीन  पर  सेव  के  दरख्त
 लगाये  जाते  हैं  ।  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  आप  गरीबी  रेखा  के  नीचे  अपना  जोवन  बिताने  वाले  ट्राइबल
 लोगों  को  जमीन  एलाट  वहां  रहने  ब्राले  हरिजन  आदि  लोगों  को  जमीन  एलाट
 जिनके  पास  मात्र  5-5  या  10-10  बीधघे  जमीन  जो  अपती  जमीन  पर  अंठ  हुए  उन्हें  प्लेन
 करने  के  लिये  जमीन  दीजिए  ताकि  वे  उन  जमीनों  से  फन  भी  प्रेदा  कर  स्रकें  और  फौरंस्ट  की  वैज्थ  को
 भी  बढ़ा

 आजकल  हमारे  यहां  नदियों  में  भारी  कटाव  हो  रहा  है  ।  पहाडी  क्षेत्र  में  नदियों  में  फाफी  पानी

 होता  है  जो  पहाड़ों  स ेबहकर  नीचे  आता  यदि  हम  उन  नदियों  के  किनारे  प्लान्टेशन  करें  तो  जहां
 हमारी  धरती  का  इरोजम  होने  से  रुक  जाएगा  दूसरे  पेड़  भी  लगेंगे  क्योंकि  की  वजह  से  ऊपर
 पहाड़ियां  कट  रही  हैं  ।

 जहां  तक  अधिकारियों  का  सवाल  हमारे  रंगा  साहब  ने  बहुत  अच्छा  कहा  कि  जिस  तरह  से
 बुद्धिष्ट  ने  वनों  की  रक्षा  की  उसी  तरह  से  हमें  वनों  की  रक्षा  करनी  भ्रम  पंचायत  को  हम  डे  मे  -
 क्रेसी  की  बुनियाद  कहते  यदि  हम  फारेस्ट  गाड़ें  को  ग्राम  पंचायत  के  अधीन  कर  दें  और  उन  क्रो
 रेस्पांसिबल  तो  यह  काम  ज्यादा  अच्छी  तरह  से  चल  सकता  पूरे  पंचायत  एरिया  में
 शन  करना  ग्राम  पंचायत  की  जिम्मेदारी  बना  तब  यह  काम  भ्रच्छा

 उपाध्यक्ष  मैं  यहां  एक  बात  वह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  कितने  क्षेत्र  में  कितने  पौधे
 लगने  इसका  भी  सर्वे  क  राया  जाना  चाहिए  मैंने  शिमला  में  तो  मुझे  बताया  कि  12  सौ
 दरख्त  लगते  मैंने  जब  उनसे  यह  पूछा  कि  आई०आर०डी०पी०  के  अन्तर्गत  आपको  कितने  दिन
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 मैंने  पूछ  कि  एक  मजदूर  कितने  गड़ढ़े  बनाता  तो  बताया  मया  कि  एक  मजदूर  एक  विन  में  पहाड़ी
 क्षेत्र  में  20  गड्ढे  खोबता  अगर  हम  इसको  30  से  तकसीम  कर  के  देखें  तो  जितने  दिन  ये  बताते

 उतने  दिन  नहीं  लगते  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसकी  मानिर्टारिग  होनी  जहां

 कहीं  गड़बड़ी  होती  उसको  देखिए  |  जंगल  का  विनाश  कभी  अनगहली  में  भी  हो  जाता  पहाड़ी
 क्षेत्र  में  कोई  सिगरेट  पी  रहा  कोई  जंगल  में  आग  जला  रहा  उससे  भी  हमारी  सम्पत्ति  को  नुकसान
 होता  है  ।  इसके  बारे  में  भी  मैं  कहूंगा  कि  अगर  पहाड़ी  क्षेत्रों  की  रक्षा  करनी  है  तो  ज्यादा  से  ज्यादा

 दरंख्त  लगाये

 उपाध्यक्ष  एक  बात  मैं  यह  और  कहना  चाहता  हूं  कि  दरख्तों  के  कटान  के  कारण  ही

 हमारे  मंदानी  क्षेत्रों  में  लेज  बहाव  के  कारण  बाढ़ें  आती  हैं  ।  चाहे  वह  बंगाल  यू  ८पी०  हो  या

 पंजाब  का  क्षेत्र  इन  सभी  में  इस  दफा  बारिश  से  ज्यादा  नुकसान  हुआ  है  )  इसका  मुख्य  इरोजन

 मुझे  बह  कहते  हुए  बिल्कुल  हिचकिचाहट  नहीं  हो  रही  है  कि  हमारे  शिमला  में  एक  राहत  होटल  बना

 उभ्षमें  25  जो  दो-तीन  सौ  साल  पुराने  उनके  ऊपर  लैंटर  डाल  दिया  गया  है  जिससे  उनको

 बढ़वार  बन्द  हो  गई  है  और  उनको  पानी  इत्यादि  भी  नहीं  मिलेगा  जिससे  वे  नष्ट  हो  जाएंगे  ।  मैंने  इस

 बारे  में  पता  तो  मुझे  वतयया  गया  कि  हाईकोर्ट  ने  बन्द  करा  दिये  तो  इस  तरह  से  नहीं  होना

 वैसे  हमारे  यहां  शिमला  नगर  निगम  ने  कानून  बनाया  हुआ  है  कि  यदि  इतने  पुराने  पेड़  को

 काश  जाएगा  तो  जुर्मानः  और  सजा  हो  सक्कती  लेकिन  फिर  भी  इस  तरह  की  कंस्ट्रक्शन  चल  रही

 मेरी  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  है  कि  वे  इस  बारे  में  जांच  कराएं  और  तथ्यों  का  पता  लगाएं  ।

 उपाध्यक्ष  हमारे  यहां  वन  माफिया  था  जिन्होंने  सारे  जंगलों  को  अब  हमारे  यहां

 के  मख्य  मंत्री  महोदय  ने  जंगलों  को  लूटने  से  बचाने  के  लिये  स्पेशल  कोट्स  बनाई  हैं  और  उनमें  ऐसे

 लोगों  के  खिलाफ  मुकदमे  चलेंगे  और  स्पेशल  ट्रायल  भ्रधान  मंत्री  जी  ऊना  गये  थे  वहां  से  वे

 शिप्षला  शक  हम  साथ  उन्होंने  देखा  है  कि  वहां  कितना  प्लॉटेशन  का  नुकसान  हुआ  यदि

 इस  प्लॉटेशन  के  नुकसःन  को  पूरा  करना  है  और  सही  तौर  पर  फारेस्ट  फाभिग  करना  तो  मैं

 आपसे  श्क््वेश्ट  करूंगा  जो  रकंबो  है  उसकी  आईडेंटिफिकेशन  कर  ली  जाए  कि  कितना  हैक्टेयर

 रकबा  जिसमें  प्लांठेशन  की  जाएगी  ओर  कितना  स्कबा  ऐसा  है  जिशमें  फारेस्ट  से  प्लांटेशन  करवाया

 यदि  ऐसा  नहीं  तो  यह  एन०आर०ई०पी०  और  दूसरे  जो  प्रोश्राम  हैं  इनके  अन्तगंत  दिए

 जाने  वासे  पैसे  का  भिसव्ज  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  सही  बातः  कही  थी  कि  दिल्ली  से  जो  छः

 रुपके  जाते  हैं  उनमें  से  5  रुपये  दूसरे  लोभखा  आते  इसलिये  मैं  समझता  हूं  भाप  इस  तरफ

 जीह  इस  विधेषक  ताईद  करता  हूं  और  समर्थन  करता

 ]

 झ्लीः  समोरंजनः  मकतਂ  और  तिकोबार  द्वीप  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस

 विधेयक  का  समर्थत  करता  हूं  ।  मैं  आशा  करता  था  कि  सदन  के  समक्ष  एक  व्यापक  विधेयक  लाया

 जाएगा  ताकि  पारिस्थितिकी  और  वनों  के  सम्बन्ध  में  उचित  रूप  से  चर्चा
 की  जाए  ।  किन्तु

 इस  विज्लेंष  विधेयक  में  चर्चा:के  लिए  सीमित  गुंजाइप्त  फिर  भी  मैं  मन्त्री  महोश्षय  को  बधाई  देता  हूं
 कि  जहां  तक  वन  संरक्षणਂ  सम्बन्ध  है  गत  दो  या  तीन  यर्षों  में  गुणात्मक  परिवर्तन  हुआ  इस

 पम्बन्ध में  मैं  एक  बात-पर  जोर  देना  चाहता  यद्यपि  देश  एक  है  किन्तु  समस्त  देश  के  लिए  वन

 संरक्षण  के  लिए  एक  ही  मानदण्ड  नहीं  लागू  कर  सकते  ऐसे  स्थान  भी  हैं  जहां  वृक्ष  काटे  गए  जहां  ।
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 मनोरंजन  भक्त  ]

 किसी  वैज्ञानिक  प्रक्रिया  के  बिना  निरदंयता  से  वक्ष  काटे  गए  ऐसे  क्षेत्र  भी  हैं  जहां  पेड़ों  का उचित
 संरक्षण  नहीं  होता  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  हम  86  प्रतिशत वन  क्षेत्र
 का  दावा  करते  हैं  किन्तु  सेटालाइट  चित्र  से पता  चलता  है  कि  91.7  प्रतिशत  वन  क्षेत्र  आप
 कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  उस  विशेष  इलाके  में  किस  प्रकार  वनों  का  संरक्षण  किया  गया

 --7-+-+++----++

 इस  बात  का  दावा  किया  गया  है  कि  देश  को  33  प्रतिशत  वन  क्षेत्र  की  जरूरत  है
 जबकि  मेरे  विचार  से  हमारे  पास  22  प्रतिशत  अथवा  18  प्रतिशत  है  या  वास्तव  में  16  प्रतिशत  ही

 किन्तु  हमें  उस  क्षेत्र  के  मुद्दे  पर  विचार  करना  है  जो  वनों  का  संरक्षण  करता  वही  जीवन  रेखा  है  ।

 हम  अपना  काम  जानते  हैं  ।  आप  यही  मापदंड  लागू  करना  चाहते  किन्तु  हम  द्वीप  समूहों  में  रहने
 वाले  लोगों  को  आवश्यक  सुथिधाएं  उपलब्ध  कराने  की  स्थिति  में  नहीं  यह  अत्यन्त  अनोखी  बात  है  ।

 और  भी  कुछ  विषय  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में  मन््त्री  महोदय  ने  बात  नहीं  की  एक  ओर  तो  आप  गलत

 काम  करने  वाले  अधिकारियों  को  दण्ड  देना  चाहते  और  दूसरी  ओर  आप  वन  सम्पदा  की  सुरक्षा  और

 संरक्षण  चाहते  आप  वन  कर्मचारियों  अर्थात  जो  लं.ग  वनों  में  वन  पहरेदार  और  वन  अधिकारी
 आदि  के  रूप  में  काम  करते  हैं  उनके  प्रति  तरफदारी  का  व्यवहार  करना  चाहते  वे

 अपनी  वेतन  वृद्धि  तथा  अन्य  मामलों  के  लिए  शोर  मचा  रहे  किन्तु  सरकार  उनकी  समस्याओं  की

 ओर  ध्यान  नहीं  दे  रही  सरकार  उनकी  समस्याओं  की  ओर  ध्यान  नहीं  देना  चाहती  सदा  इन
 लोगों  की  अवहेलना  की  जाती  दूसरी  ओर  सरकार  ने  उन्हें  बहुत  सी  शक्तियां  दी  हैं  कि  उन्हें  ०ह
 करना  चाहिये  उन्हें  वह  करना  चाहिए  ।  बात  यह  है  कि  सरकार  की  नीतियों  और  इसके  कार्यान्वयन  में

 कोई  समन्वय  नहीं  आप  किस  प्रकार  अपनी  नीतियों  का  कार्यान्वयन  कर  रहे  जब  तक

 न््वयन  करने  वाली  एजेंसियों  की  उचित  देख  भाल  नहीं  की  जाती  यदि  वे  सन्तुष्ट  नहीं  तो  आप  यह
 लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 दूसरा  मुद्दा  बनों  के  कटाव  के  सम्बन्ध  में  वन  क्यों  काटे  जाते  है  ?  यह  इसलिए  काटे  जाते

 हैं  क्योंकि  हमें  इंघन  और  चारा  हमें  आदि  के  लिए  लकड़ी  चाहिये  ।  जब  आप  बनों  का

 संरक्षण  चाहते  तो  चारा  और  देश  में  लकड़ी  की  जरूरत  को  पूरा  करने  के  लिए  आपने  कोन  से

 वैकल्पिक  प्रबन्ध  किए  जब  तक  आय  इन  सब  बातों  की  ओर  ध्यान  नहीं  तब  तक  जो  भी

 कानून  अथवा  विधान  हम  यहां  बनाएंगे  उससे  कोई  परिणाम  प्राप्त  नहीं  होंगे  और  अन्ततः  लोग  कानून
 तोडने  के  लिए  विवश  इन  बातों  से  बन  सम्पदा  की  सुरक्षा  नहीं  की  जा  सकतो  है  ।  जब  तक

 साथ-साथ  ऐसे  प्रयास  नहीं  किये  जाते  हैं  जिनसे  इन  मुद्दों  की  ओर  ध्यान  दिया  जाता  सरकार  की

 नीतियों  को  कार्यान्वित  करना  बहुत  कठिन  मैं  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इन

 मुद्दों  की  ओर  ध्यान  दें  ।

 एक  और  महत्वपूर्ण  मुद्दा  1980  से  पूर्व  जब  वन  संरक्षण  अधिनियम  लागू  हुआ  तो  सरकार

 द्वारा  कुछ  वचन  दिये  सरकार  ने  विभिन्न  क्षेत्रों  में  विशेषकर  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  कुछ  भूमि  का
 आबंटन  अब  आप  क्या  करना  चाहते  हैं  ?  सरकार  पुनः  इन  वचनबद्धताओं  को  तोड़ना
 चाहती  यह  इतनी  सहजता  से  नहीं  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  इस  अधिनियम  को  ल  गू  करने  से

 पूर्व  सरकार  की  ओर  से  जो  भी  वचनबद्धताएं  है  उनको  पूरा  करना  चाहिए  उनका  आदर  करना  चाहिए
 अम्यथा  यह  उचित  नहीं  होगा  ओर  यह  सावंजनिक  मुकदमें  का  मामला  हो  जाएगा  ।

 फिर  मेरे  अनेके  मित्रों
 ने

 किसी  परियोजना  को  मंजूरी  दिये  जाने  का  उल्लेख  किया  अन्ततः
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 हम  क्यों  वनों  का  संरक्षण  तथा  परिरक्ष  ण  करना  चाहते  मानवता  के  लोगों  के  लिए  जनता
 के  जनता  के  दिना  आप  कुछ  सोच  भी  नहीं  सकते  सभी  सभी  प्रयास  जनता

 ,  की  सहायता  के  लिए  किए  जाते  जब  सड़क  की  आवश्यकता  होती  है  आप  इराकी  मंजूरी  नहीं
 देते  जब  बांध  की  जरूरत  होती  है  तो  आप  सिंचाई  के  उद्देश्य  से  इसे  भी  मंजूरी  नहीं  देते  हैं
 क्षेत्र  में  एक  ग्राम  अर्थात  बारातांग  में  96  प्रतिशत  वन  हैं  और  4  प्रतिशत  भूमि  ओर  छोटा  नागपुर
 के  सभी  जनजातीय  लोग  और  रांची  के  लोग  वहां  बसे  हुए  और  हम  उन्हें  उस  क्षेत्र  में  एक  मकान
 बनाने  के  लिये  भूमि  उपलब्ध  नहीं  कर  सकते  लोग  बार-बार  शोर  मचा  रहे  हैं  ओर  वे  कहते  हैं  हम
 कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं  हम  मकान  बनाने  के  लिये  भूमि  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 वहां  एक  वरिष्ठ  माध्यमिक  पाठशाला  भी  पाठशाला  का  कोई  मंदान  नहीं  बच्चे  वहा
 नहीं  खेल  सकते  हैं  क्योंकि  वन  संरक्षण  के  नाम  पर  हम  ऐसा  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  मैं  समझा

 हूं  कि  यह  बहुत  ज्यादती  और  जहां  जनता  की  मांग  है  उनकी  जरूरतों  को  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  मनत्री  जी  से अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  तरह  के  सभी  लम्बित  मामलों  को  तुरन्त  ही  निपटा  देना

 चाहिये  ताकि  यह  जन-आन्दोलन  हो  सके  ।  लोगों  को  यह  नहीं  समझना  चाहिये  कि  वन  विभाग  उनका

 दुश्मन  है  ।  लोगों  को  समझना  चाहिये  कि  यह  उनका  मित्र  है  तथा  वह  लोगों  की  मदद  करना  चाहता
 साथ  वन  संरक्षण  के  वास्ते  हमें  वन  विभाग  की  मदद  करनी  यह  हमारे  ही  फायदे  के

 लिए  जब  तक  इस  तरह  का  वातावरण  नहीं  बनाया  तब  तक  वनों  का  संरक्षण  करना

 कठिन  है  ।

 एक  और  महत्वपूर्ण  बात  जो  हमें  याद  रखनी  यह  है  कि  वन  एक  ऐसा  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  है
 जिससे  बहुत  सारे  रोजगार  के  साधन  पैदा  किये  जा  सकते  हैं  ।  जब  सारे  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या

 है  तो  वन  से  काफी  बड़ी  संख्या  में  रोजगार  उपलब्ध  कराया  जा  सकता  हमारे  देश  में  बहुत  से

 स्वयंभू  पर्यावरण  विशेषज्ञ  हैं  ।  वे  अपनी  महत्ता  दिखाने  के  लिए  अखबार  में  कुछ  लेख  लिखना  चाहते

 मुझे  भारतीय  फोरेस्टरों  पर  पूरा  भरोसा  एवं  व्श्वास  है  कि  वे  आश्चयंजनक  कार्य  करके  दिश्या

 सकते  स्वयंभू  पर्यावरण  विशेषज्ञों  क ेबजाय  हमें  भारतीय  पर  भरोसा  करना  चाहिये
 और  इस  काम  के  लिए  उन्हें  सभी  आवश्यक  सुविधाएं  प्रदान  की  जानी  मेरे  विचार  से  वे  ज्यादा

 अच्छा  परिणाम  दिखा  सकते  हैं  ।

 वनों  को  श्रेणीबद्ध  करने  का  एक  मसला  गौर  आरक्षित  संरक्षित  सामाजिक

 बन  आदि-आदि  हैं  ।  लेकिन  मूल  बात  यह  है  कि  वन  सीमा  कहीं  भी  नहीं  दर्शाई  गई  ये  सभी  नकशों

 या  काल्पनिक  सीमाओं  में  ही  आरक्षित  वन  के  मामलों  में  कतिपय  निर्धारित

 चारिकताएं  होती  उनका  अनुसरण  करना  होता  है  और  ये  आदेशात्मक  मैं  जानता  हूं  कि  मेरे

 सन  क्षेत्र  मे ंअधिसूचना  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में  वन  विभाग  द्वारा  आदेशात्मक  अपेक्षा  का  अनुसरण  महीं
 किया  गया  ओर  उन्होंने  साधारण  तरीके  से  अधिसूचना  जारी  कर  दी  तथा  इससे  आम  जनता  को  बहुत
 ज्यादा  परेशानी  उठानी  मेरे  विचार  इन  कुछ  मसलों  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  तभी

 आप  वस्तुतः  इस  विधेयक  को  लाये  जाने  के  उद्देश्य  में  कामयाब  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन

 करता

 क्री  दो०  शोमनाड्रीश्वर  राब  :  माननीय  उपाध्यक्ष  इस  महत्वपूर्ण
 संशोधन  विधेयक  पर  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिए  जाने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाव  करता  मुझे

 मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि मन्त्री महोदय को ऐसा संशोधन विधेयक लाना चाहिए था जो 43
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 का  लत+  —  —

 शोसन!ध्रीश्यर  राज

 इस  चर्चा  पर  व्यक्त  किए  गए  कई  माननीय  सदस्यों  के  विचारों  के  अनुरूप  न  सिर्फ  अभी  अपितु
 मांगों  पर  तथा  साफ  ही  परामर्श  समिति  की  बैठकों  में  हुई  चर्चा  के  विचारों  के  भी  अनुरूप  इस

 1980  के  कुछ  कठोर  प्रावधानों  के  बारे  में  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  अफी  गम्भीर  शंकाओं
 को  व्यक्त  किया

 ख़च  ते  यह  है  कि  मुझसे  पूर्व  क्कता  मे  कहा  था  कि  बन  क्षेत्र  न्यूनतम  33  प्रतिशत  होना  चाहिए
 अबकि  वन  विभाग  के  आंकड़े  25  प्रतिशत  के  कारे  में  परन्तु  द्वाशा  प्राष्त  चित्र  से  पत्ता  चलता

 है  कि  यह  क्षेत्र  18  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  वन  क्षेत्र  में  इतनी  अधिक  गिरावट  आने  से  देश  में
 काफी  नुक्सान  हो  रहा

 थोड़ी  सी  ही  बरससत  की  बज  से  बाढ़  तथा  सूखे  कीਂ  स्थिति  पंदाਂ  हो  जाती  तथा  मदा  की
 ऊपरी  सतह  भी  बढ  जत्खवी  एक  अनुमान  के  प्रत्येक  क््यें  लगभग  दो  हजार  करोड़

 रुपए  लामत  की  मृदा  को  ऊफ्री  सतह  बह  जफ्ती  है  ।  खेद  को  बाक्त  है  कि  यह  सारी  की  सारी  मिट्टी
 जलाशयों  में  जज  रही  है  लिससे  इनकी  क्षमता'कम  होती  जन  रही  है  ॥  अतः  सरकार  ने  कन  कटाई  की  दर
 को  कम्त  करने  अकश्मकतक  को  महसूस  किया  है  ।

 इस  स(दर्भ  में  मै ंकहना  चाहूंगाਂ  कि  पहले  जब  हम  खाद्याग्नों  के  आयात  पर  निभंर  थे  तो
 कार  ने  स्वयं  ही  वनों  के  काफो  सारे  क्षेत्र  को  अनारक्षित  करने  की  अनुमति  दी  थी  तथा  इसे  कमजोर  वर्ग
 के  लघु  तथा  सीमान्त  किसानों  को  देने  की  बात  थी  ताकि  वे  खाद्य  उत्पादन  कर  सर्क  और

 देश  को  खाद्यान्न  के  मामले  में  आत्म-निर्भर  बना  सके  |  इसके  जेंसपयकि  सभी  हैं  कि
 इसे  बन  विभाग  में  काफो  भ्रष्टाचार  है  क्योंकि  वन  क्षेत्र  अधिकांश  लोगों  की  संविक्षा  के  बबहर  इन
 सभी  बातों  के  कारण  वन  क्षेत्र  में  कमी  आई  यद्द  अच्छी  बात  है  कि  सरकार  ने  इसे  महसूश्
 किया

 खेद  को  बात  है  कि  जो  फि  पहले  राज्य  कीः  सूची  में  वा  उसे  केन्द्रीय  सूचीं  में  डाल  दिया
 गया  बस  संरक्षण  1980  बना  किया  गया  जेसा  कि  मेरे  मित्र  ने  अभी-जभीਂ

 कहा  कि  इस  अधिनियम  के  कठोर  प्रावधानों  से  न  सिर्फ  देश  की  प्रगति  हीਂ  रुक  रहीਂ  है  अपितु  गह  सिंचाई
 परियोजनाओं  विद्युत  को  मंजूरी  दिए  जाने  में  बाधा  उत्पन्न  कर  रहा  जबकि  ये  चीजें
 मानतवजाति  की  समृद्धि  तथा  विकाप्त  के  लिए  महत्वपूर्ण  हैं  -  यह  अधिनियम  वनीक रभ  में  भी  बाधक
 बन  रहा  है  ।

 कतमस्न  विधेयक में  काफी  रथर  की  खेती  के  लिए  जैरु वन  क्षेत्र  की  परिभाषा  का
 विस्तार  किया  जाल्रहा  है  ।  ल््छो-त  रह  बकशूम  है  कि  इन  बक््णानों'में  काफी  सारे  पेड़  हैं  जिनकी
 छाया  में  के  पौधे  उसते  इन  गर-यनः  के  अन्तर  कानकली  की  फसलें  भी  शामिल

 मुझे  राज्जुब  हो  स्हा  है  कि  अक्िकारीगण  इस  तरह  के  संक्रेधना  विधेयक  को  कंसे  ले  आएं  ।  बहुत॑  बड़े
 आम  के  असप्का  कम  तात्पर्क  है  ?  क्थक्त  यह  क्लीकश्ण  करने  के  समानः  ही  नहीं  है  ?  सच
 यह  है  कि  बहुत  सारा  क्षेत्र  ह ैजिनका  दर्जा  कम  किया  गया  है  तथा  जिनकी  कटाई  की  गई  यदि  इक
 क्षेत्रों  में  आाम  की  खेती  की  जाती  हैतो  दशकों  तक  ये  वक्ष  वहां  लगे  रहेंगे  जबकि  निर्धन  लोगों  को

 इसके  सपणोग  से  लाभਂ  मिलेगाਂ  उन्हें  आम'प्राप्त  होंगे  वें  उन्हें  बेचेंगे  तथा  जींविका  लेकिन
 अक  अप  इन  जास  के  पेंड्रों  एवं  बाभवानी  फसलोਂ  को  वम  क्षेत्र  से  बाहुर॑  कर  रहे  हैं  तथा  इसे  गेर-वन  क्षेत्र
 में  फाभिल:कर  रहे

 बढ



 22  1910  )  बन  शंशोखन  (  --  जारी ) र्य -
 श्री  जियाउरंहमान  ध्म्सारी  :  यह  गैर-वानिकी  उद्देश्य  के  किए  न  कक  गेर-वक  क्षेत्र के

 लिए  ।

 थक  »-ओजनातो  जाए  धढव  :  इस  अंश्ोध्नन  रविधेयक  से  आप  मे  र-काड़िकी  उद्देश्य  की  युंजाइरा
 का  विस्तार  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  जियाउरहमाम  भ्रस्सारी  :  आप  गेर-वानिकी  क्षेत्र  शब्द  का  इस्तेमाल  कर  रहे  बे  4  इन
 बागानों  को  गैर-वानिकी  उद्देश्यों  मे ंशामिल  किया  गया  इन्हें  वानिकी  उद्देश्य  के  समान  नहीं  समझा
 जाएबा  ।

 क्री  वी०शोमनाड्रोश्वर  राव  :  मेरा  कहना  है  कि  उदछछरण  के  स्िए  आम  की
 फसल  को  भी  वन  क्षेत्रों  में  ही  माना  जाना  चाहिए  ।  यह  मेरा  कहना  इस  संशोधन  विधेयक  में  एक
 और  महत्वपूर्ण  मद  है  धारा  2  में  खण्ड  lV  का  जोड़ा  जाना  ।  1980  के  मूल  अधिनियम  में  स्पष्ट  रूप  में

 कहा  गया  है  ---

 के  उद्देशब  के  लिए  उद्देश्य  अर्थ  बकीक़श्ण  के  अतिरिक्त
 किसी  भी  उद्देश्य  के  लिए  ईफ्रैसी  शी  वव  भूयि  भरा  उश्षके  हिस्ल्ते  की  कुछाई  क  1”

 अब  पुनः  वनीकरण  के  लिए  भी  आप  मंजूरी  लेने  को  तथा  केन्द्र  सरकार  से  पूर्व  अनुमति  लेने
 को  अनिवायं  कर  रहे  हैं  ।  यदि  राज्य  सरकार  किसी  ऐसे  कटाई  किए  गए  क्षेत्र  का  वबनीक रण  करना
 चाहती  है  जहां  कोई  भी  पेड़  नहीं  हैं  तो  राज्य  सरकार  को  केम्द्र  सरकार  से  पूर्व  अनुमति  लेनी
 मैरे  विचार  में  यह  सही  नहीं  वनी  करण  के  हस  महान  कायं  अर्थात  नई  बन  नीति
 के  अनुसार  प्रति  वर्ष  50  लाख  हेक्टेवर  भूमि  में  वन  क्षेत्र  की  वृद्धि  के  कार्य  में  राज्य

 जिला  पंघायत  समितियों  और  ग्राम  पंचायतों  को  भी  शामिल  किया  जाना
 तभी  आप  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  सकते

 सच  तो  यह  है  कि  इस  वनीकरण  कार्यक्रम  को  जन  आन्दोलन  बनाया  जाना
 चौन  में  बहुत  ही  कम  समय  में  कई  गुना  क्षेत्र  में  पुन  वनीकरण  किया  जाचुका  तो  हम
 अपने  देश  में  ब्रैसे  ही  प्रफसस  क्यों  नहीं  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  विधेयक  को
 वापिस  लेकर  एक  व्याषक  विधेधवक  लाया  जागा  जिसमें  वन  क्षेत्र  में  वृद्धि  के  हमारे

 उहं  श्य  को  पूरा  करने  के  साथ-साथ  राज्य  सरकारों  को  भी  सिंचाई  परियोजनाएं  विद्युत
 सड़क  सथा  अन्य  विकास  सम्बस्धी  कार्यों  जिनसे  लाखों  लोग  लाभान्वित  हो  सकते  को

 श्रू  करने  के  अवशर  प्राप्त  हो  जितनी  भूमि  पर  परियोजना  लगाई  जाती  है  राज्य  सरकारें
 इसकी  प्रतिपूर्ति  करने  के  लिए  उससे  वुगुनी  जमीन  पर  वंनीकरण  किए  जाने  के  लिए  कदम  उठ  रही

 केन्द्र  सरकार  को  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  इन  परियोजनाओं  को  श्वीक्षति  देने  की  प्रक्रिया
 में  कीमदी  सम्रय  बढ्॑ईद  हो  जाता है  4  मैं  कापको  अपने  निर्याणन  श्लेजका  उदाहरण  देता  हूं  ।
 सागर  लेफ्ट  केवाल  के  अन्तम्ृंत  आठ  बढ़ी  भर  छोटी  नहरें  थीं  जिम्ममें  स्राज  80  हेक्टेवर  बन

 भूमि  अन्तग्रंस्त  है  -  परन्तु  हास्तढ़  से  कोई  बन  नहीं  है  जेक्तिन  इसको  मंजूरी  वेने  में  तीन  वर्ष  का  सम्रय
 लगा  ।  आपने  इसे  इस  अक्तूबर  में  ही  स्दीक्षति  ढी  है  ।  सरकार  का  उद्देश्य  है  कि  उत्पन्च  क्री  गई  पसिवाई
 सम्भावनाओं  का  देश  के  हित  में  तुरन्त  ही  पूरी  तरह  से  उपभोग  किया  जाना  चाहिए  जबकि  यहां  पर  आप
 उस  प्रस्ताव  को  रोक  रहे  हैं  जिससे  पानी  बर्बाद  हो  रहा  अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  आप  इस  विधेयक

 को  वापिस  लीजिए  तथा  जनत्य  एवं  स्फमट्र  के  छ्वितों को  में  रखते  हुए  ऋक  व्यापक  दिल्लेयक  लेकर
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 आएं  ।  राज्य  सरकारों  को  जो  भूमिका  निभानी  है
 चाहिए  ।  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  आप  इस  मामले  में  अपने  आपको  सर्वेसबाँ  मत्त  समझिए  तथा  राज्यों  को
 भी  विश्वास  में  लीजिए  ।

 ]

 भरी  रामाश्षय  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  एक  एम०  पी०  कल  से  धरने  पर  बैठे  हुए  हैं  ।
 बिहार  की  करोड़  जनता  के  सवाल  को  लेकर  बेठे  महत्वपूर्ण  बात  उनसे  माननीय  मन्त्री  जी
 को  बात  करनी  चाहिए  ।  यह  बहुत  जरूरी

 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं

 *क्ो  माणिकराव  होडल्प  :  उपाध्यक्ष  चूंकि  मैं  महाराष्ट्र  से
 इसलिए  मैं  मराठी  में  बोलना  चाहता  मैं  वन  संरक्षण  )  19  8  8  का  समर्थन  करता
 देश  और  विशेषकर  महा  राष्ट्र  में  बहुत  सी  जिन  पर  घने  वन  हुआ  करते  बंजर  और  पृ्णतः
 वन-विहीन  हो  गई  बहुत  से  खभ्हों  में  500  से  1000  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  पेड़  लगाने  का  काम
 आरम्भ  किया  गया  इस  बात  का  अनुमान  लगाना  कठिन  है  कि  पेड़  लगाने  के  कार्यक्रम  के  अन्तगंत
 हमने  कुल  कितनी  वन  भूमि  खोई  संसदीय  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  मैंने  आाम्बिया  और  जिम्बाब्बे
 की  यात्रा  की  वहां  पर  हमने  लाखों  हेक्टेयर  भूमि  पर  पेड़  लगे  हुए  देखे  और  हमने  पाया  कि  वहां
 पर  पेड़  लगाने  का  कायंक्रम  अत्यंत  सफल  रहा  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  हमारे  देश  के  सभी
 राज्यों  में  भी  पेड़  लगाने  का  कायं  क्रम  उतने  ही  बड़े  पैमाने  पर  आरम्भ  किया  जाए  ।

 चूंकि  हमने  अपने  देश  में  अएनी  अधिकांश  प्राकृतिक  वन  सम्पदा  खो  दी  इसलिए  हमें  सूखे
 जैसी  प्राकृतिक  आपदाओं  का  सामना  करना  पड़ता  है  और  वन  भूमि  पर  रहने  वाले  आदिवासी  लोग
 तथा  इसके  आसपास  के  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  ग  र-आदिवासी  लोग  इसके  पहले  शिकार  होते  यदि  केन्द्र
 सरकार  तथा  राज्य  सरकारें  इस  प्रकारसे  वनों  के  संरक्षण  की  उपेक्षा  करती  तो  मुझे  डर  है  कि
 वन  भूमि  पर  आश्रित  आदिवासी  लोगों  के  भूखा  मरने  की  नोबत  आ  जाएगी  और  बहुत  से  लोगों  को  तो
 आजीविका  की  तलाश  में  शहरों  की  ओर  जाना  पड़ेगा  और  हो  सकता  है  कि  शहरी  लोग  उन्हें  शहरों  में
 रहने  न  दें  ।  क्योंकि  मैं  स्वयं  आदिवासी  क्षेत्र

 का  रहने  वाला  हूं  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता
 हूं  कि  वह  इस  विधेयक  के  उपबंधों  को ओर  बधिक  कड़ा  बनाएं  ताकि  वन  भूमि  में  रहने  वाले
 वासियों  के  हितों  की  पूरी  तरह  से  रक्षा  हो  सके  ।

 मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  होता  है  कि  इमारती  लकड़ी  के  व्यापारी  तथा  आरा  मिल  मालिक
 कानूनी  तरीकों  से  पेड़ों  को

 काट  कर  बेचारे  आदिवासियों  का  शोषण  कर  रहे  किन्तु  अब  तक  कम  से
 कम  महाराष्ट्र  में

 तो
 किसी  भी  वन  अधिकारी  ने  किसी  दोषी  व्यक्ति  को  पकड़कर  उसे  सजा  नहीं  दिलवाई

 हालांकि  गै  र-कानूनी  लकड़ी  ले  जाने  वाली  बेलमाड़ियों  ट्रेक्टरों  ओर  ट्रकों  को  पकड़ने  की  कानून  में

 न्सनमम-+मनननन न  न  -  न  «3  लि  39999  उतारा  ब्मवा्यका  कच्चा  चफचस्सच
 मराठो  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 व्यवस्था  तथापि  महाराष्ट्र  में  किसी  को  भी  नहीं  पकड़ा  गया  और  बहुत  से  मुजरिम  सजा  के  बिना
 बच  ग़ए  हालांकि  उनके  खिवराफ  अदालतों  में  कार्यवाही  आरम्भ  की  कई  बार  स्यायाख्रय  पांच  या
 वश्च  रुपए  जुर्माना  करता  है  ।  यह  जुर्वाता  जुमं  को  रोकने  के  किए  ब्रहुत  ही  कम  है  ओर  मज़ाक  सा  सगता

 मेरा  सरकार  से  अन  रोध  है  कि  वह  इस  ग्रामले  की  जांच  करे  ओर  जुर्माने  की  ररुम्  को  पर्याप्त  रूप
 से  बढ़ाए  ।

 मद्दाराष्ट्र  में  जाखों  हेक्टेयर  वन  भूमि  पर  अधिकृत  कब्जा  कर  लिया  गया  है  ।  विपक्ष  के  सदस्यों

 तथा  कुछ  संगठनों  ने  आदिवासियों  को  वनभूमि  पर  कब्जा  करने  के  बल्लिए  उकसाया  घुने  और  थाणे
 जिले  में  कुछ  संगठनों  ने  आदिवासियों  के  नाम  पर  आवेदन  करके  |982  में  उच्चतम  न्यायालय  में  बन

 भूमि  पर  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर  किन्तु  महाराष्ट्र  सरकार  या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  स्थगन

 आदेश  को  खारिज़  करवाने  के  लिए  कोई  का  वाही  नहीं  की  ।  हालांकि  मैं  पिछले  कई  अ्र्थों  स ेइस  मामले

 के  संबंध  में  केस्द्रीव  बंषो  तथा  महाराष्ट्र  राज्य  के  मंत्री  से  पत्र-ब्धवहार  कर  रहा  फिलसु  इसका  कोई

 परिणाम  महीं  निकला  मुझे  बताया  गया  है  कि  चूंकि  महाराष्ट्र  सरकार  हस  मामले  में  एक  पक्ष  है

 इसलिए  उसे  यह  मायला  उठाकर  स्थ4न  अधवेश  खारिज  करवा  ता  चाहिए

 पिछले  वर्ष  बम्बई  से  कुछ  विपक्षी  नेता  धुले  जिले  में  आए  और  उन्होंने  आदिगसियों  को  वन

 भूमि  पर  कब्जा  करने  के  लिए  उकसाया  और  उनसे  कहा  कि  उन्हें  वहां  से  भगाया  जा  रहा  जहां  वे  रहा
 करते  थे  ।  उस  क्षेत्र  में  इस  मामले  पर  बहुत  से  आंदोलन  हुए  ।

 जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  चूंकि  मैं  इस  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  इसलिए  मैं

 उनकी  समस्याओं  से  पूरी  तरह  से  वाकिफ  आदिवासियों  की  आजीविका  के  लिए  वनों  का  होना

 आवश्यक  है  ।  वनों  के  बिना  वे  दी  नह्टीं  सकते  और  अपनी  आज़ीविका  कमा  नहीं  सकते  ।  यदि  हमारे
 देश  में  बनों  का  संरक्षण  न  किया  गया  के  भ्ादिवासी  भूखे  मर  जाएंगे  और  उनकी  आजीविका  असंभव

 हो  मैं  मंत्री  महोदय  है  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  पर  गोर  करें  और

 उच्चतम  न्यायालय  से  स्थगन  आदेश  खारिज  क्योंकि  महाराष्ट्र  सरकार  इस  मामले  में  एक

 पक्ष  इसलिए  उसे  स्थम्तन  भादेश  खारिज  करकाय्े  का  प्रयत्त  करना  क्योंकि  यह
 वासियों  के  अस्तित्व  का  प्रश्न  अतः  महाराष्ट्र  के  झुख्य  श्री  शरद  पवार  ने  इस  कर्म  के  आरस्ल

 में  मश्ले  आश्वासन  दिया  था  #  वह  इस  स्थगन  आदेश  को  यथा  सम्भव  शीघ्र  खारिज  करवाने  का  प्रयत्न

 कन  हमारी  राष्ट्रीय  सम्पदा  हैं  और  जो  इन्हें  नष्ट  उम्हें  इस  देश  के  गहार  समझा  जाना

 चाहिए  और  इस  संशोधनकारी  विधेयक  के  उपबन्धों  को  अधिक  कड़ा  बनाकर  उनके  साथ  सख्ती  से

 निपटा  जाता  विशेषकर  उमर  हमारती  लकड़ी  के  व्यापारियों  तथा  आरा  मिल  मालिकों

 जो  गैर-कानूनो  तरीके  से  पेड़  काटकर  आदिवासियों  का  शोषण  करते  हैं  तथा  जिन्होंने  गैर  कानूनी
 तरीके  से  भारी  घन  जमा  कर  लिया  कड़ी  सजा  दी  जानी  वन  अधिकारी  उनके  विरुद्ध

 कोई  भी  कार्यवाही  करने  में  असक्षम  सिद्ध  हुए  मैं  किसी  के  विरुद्ध  कोई  आरोप  नहीं

 लगाना  तथात्रि  यह  आम  जानकारी  की  बात  है  कि  वन  इमारती  लकड़ी  के  व्यापा

 रियों  और  आरा  मिल  मालिकों  से  रिश्वत  के  रूप  में  भारी  रकम  लेते  हैं  और  इसलिए  पेड़ों  के  गैर

 कानूनी  ढंग  से  काटे  जाने  को  रोकने  के  लिए  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  मैं  जानना  चाद्गुत

 हैँ  कि  ऐसे  कितने  भ्रष्ट  वन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  गई  उन्हें  निलम्बित  किया  गया

 है  या  मुअत्तिल  किया  गया  मैं  मांग  करता  हूं  कि  इमारती  लकड़ी  के  ठेकेदारों  और  आरा  मिल

 मालिकों  सी  भिलीभवत  से  काम  बत्ते  बाले  के  भ्रह्ट  अधिकारियों  क्षो  दुश्त्त  निलम्बित

 करके  जेल  में  डाल  विया  जाना  धाहिए  ।

 49



 वन  संशोधन  विधेयक  )  13  1988
 श्र  -  ८

 माणिकराव  होडल्य  गाबित  ]

 चूंकि  मैं  इस  क्षेत्र  से  हूं  मैं  इस  समस्या  पर  विस्तार  से  चर्चा  करना  चाहता

 चूंकि  आप  घंटी  बजा  रहे  मैं  एक  बार  फिर  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और  मंत्री

 महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  स्थगन  आदेश  को  खारिज  करवाने  के  लिए  कायंवाही  मैं

 आपका  आधभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  मराठी  में  बोलने  का  अवसर  दिया  है  ।

 श्री  चिश्तामणि  जेता  :  उपाध्यक्ष  इस  महत्वपूर्ण  वाद-विवाद  में  मुझे
 भाग  लेने  की  अनुमति  देने  पर  मैं  आपका  ही  कृतज्ञ  इस  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करते  मैं

 इस  विषय  पर  दो  अथवा  तीन  मुद्दों  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।

 उष्ण  कटिबन्धी  वनों  को  खतरा  एक  विश्वव्यापी  घटना  हर  वर्ष  110  लाख  हैक्टेयर  उष्ण
 कटिबन्धी  वनों  को  जो  कि  आस्ट्रेलिया  से  बड़ा  क्षेत्र  नष्ट  किया  जा  रहा  यह  केवल  अपने  देश  में

 ही  नहीं  बल्कि  सम्पूर्ण  विश्व  में  मानवता  के  लिए  एक  बड़ा  खतरा  हमारा  देश  एक  उष्ण  कटिबन्धी

 देश  होने  के  हमें  भी  उतना  ही  खतरा  अतः  हमें  इस  बिषय  के  बारे  में  बहुत  ही  सावधान

 रहना  इसके  अलावा  हमारा  देश  एक  विकासशील  देश  जबकि  हमें  वनों  का

 क्षण  करते  हुए  और  उनको  बढ़ाने  का  प्रयास  करना  इसी  प्रकार  अन्य  विकासात्मक
 विधियों  को  भी  रोका  नहीं  जाना  चाहिए  ।  हमें  उस  पहलू  को  भी  देखना  चाहिए  ।

 वनों  से  किसी  प्रकार  की  छेड़छाड़  से  पहाड़ी  ओर  चट्टानी  क्षेत्रों  में  भी  भूकटाव  होगा  ।  अतः

 सरकार  विशेषकर  हमारे  माननीय  मंत्री  जी  को  जो  कि  इस  संबंध  में  बहुत  ही  उत्सुक  इस
 पहल  पर  भी  विचार  करना  हमारे  माननीय  प्रधान  श्री  राजीव  गांधी  बनों  के  बारे  में

 बहुत  ही  उत्सुक  हैं  और  उनमें  रुचि  रखते  हैं  और  यही  बातਂ  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  में  भी

 हमारी  पर्यावरणीय  व्यवस्था  को  वनों  की  कटाई  अथवा  वायु  में  किसी  प्रकारी  के  प्रदूषण  से  बिगाड़ा
 नहीं  जाना

 इस  सम्बन्ध  मैं  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरण  कार्यक्रम  की  वार्थिक  रिपोर्ट  से  कुछ  लाइनें  उद्धृत
 चाहता  हूं  :

 ग्रह  के आस-पास  वायुमण्डल  के  नाजुक  सन्तुलन  को  छोड़कर  मानवता  के  एक

 दूसरे  के  प्रति  निर्भरता  को  कहीं  भी  इससे  अधिक  स्पष्ट  रूप  से  प्रदर्शित  नहीं  किया  गया  है  ।

 तैज  हवाएं  समताप  मण्डल  तक  चल  रही  प्रदूषण  की  कोई  सीमा  नहीं  होती  यह
 अम्लीय  वर्षा  के  रूप  में  गिरकर  झीलों  और  वनों  को  नष्ट  करता  यह  ओजोन  परत  के

 ने सायन  को  नुकसान  ०हुंचाता  है  जो  ॥क  पृथ्वी  पर  सूयं  की  अल्ट्रा-वायलेट  किरणों  से

 को  रक्षा  करता  जिससे  जलवाय  में  परिवतंन  होता  रहता  है

 हमें  अपने  पर्यावरण  को  सुरक्षित  रखना  चाहिए  और  हमारे  पड़ोसी  देशों  को  संयुक्त

 राष्ट्र  पर्यावरण  कार्यक्रम  समिति  के  सुझाव  के  अनुसार  कार्य  करना  चाहिए  ।  न  केवल  हमारे  देश  को

 बल्कि  सम्पूर्ण  विश्व  के  देशों  को  इस  पहलू  को  देखना  चाहिए  ताकि  उनका  प्रदूषित  पर्यावरण  पड़ौसी
 देशों के  पर्यावरण  को  प्रभाकित

 इस  सभ्यता  के  शुरू  होने  के  समय  से  कृषि  और  औद्योगिक  कार्य  तापमान  के  परिवतंन  पर
 निर्भर  रहे  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरण  कार्यक्रम  में  यह  अनुमान  लगाया  था  कि  2030  ईसवो  तक
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 मान  1.5  और  4.5  डिग्री  सैंटीग्रेड  तक  बढ़  जायेगा  ।  यदि  हम  वनों  की  कटाई  अथवा  इस  तरह
 की  चीजों  को  जारी  रखेंगेतो  हमें  वायुमण्डल  के  तापमान  की  वृद्धि  के  परिणामों  का  साभना  करना

 वर्ष  1982  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरण  काय॑क्रम  ने  इस  बात  के  लिए
 सावधान  किया  है  कि  जिस  तरीके  से  यह  काय॑  जारी  रहा  वर्ष  2000  ईसवी  तक  उष्ण  कटिबन्धी
 वनों  का  कम  से  कम  आठवां  भाग  कट  यदि  हम  वनों  की  कटाई  करते  हैं  तो  शेष  क्षेत्र  भी
 उससे  प्रभावित  होता  हमें  इस  बात  का  अनुभव  है  कि  पहाड़ी  और  बन  क्षेत्रों  में  जहां  पर  सड़क
 संचार  सुविधा  नहीं  लोग  वहां  इंधन  के  प्रयोजन  के  लिए  पेड़ों  पर  निर्भर  सरकार  को  उन
 क्षेत्रों  को  खाना  पकाने  की  गैस  के  कनेक्शनों  के  माध्यम  से  इंधन  प्रदान  करने  को  उच्च  प्राथमिकता
 देनी  इसके  उस  क्षेत्र  के लोगों  की  सामाजिक  आर्थिक  स्थिति  के  बारे  में  भी  उच्च
 प्रथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ताकि  लोगों  को  अपनी  दिन-प्रति-दिन  की  जीबिका  अजित  करने  के  लिए
 वन  पर  निर्भर  न  रहना  पड़े  ।

 अन्त  मैं  माननीय  मंत्री  से  केवल  इतना  अनुरोध  करता  हूं  कि  वन  अपना  कम  से

 फम  पेड़ों  को  सुरक्षित  रखने  के  लिये  लोगों  में  जागृति  पैदा  की  जानी  अब  तक  वन  रोपण  के

 बारे  में  जो  भी  प्रयास  किया  जा  रहा  है  वह  केवल  शहरी  क्षेत्रों  में  ही  किया  जा  रहा  वह  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  भी  किया  जाना  मैं  यह  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  शिक्षा  संस्थाओं  में  पेड़
 लगाने  का  जो  भी  कार्यक्रम  सरकार  द्वारा  शुरू  किया  गया  उसके  लिये  एक  निगरानी  कक्ष  स्थापित

 किया  जाना  जिससे  यह  देखा  जाये  कि  विभिन्न  शिक्षा  संस्थाओं  ओर  सावंजनिक  क्षेत्र  के

 क्रमों  के  अहातों  में  जो  पेड़  लगाए  जाएं  उन्हें  सुरक्षित  रखा  इससे  यह  सुनिश्चित  होगा  कि  वन

 रोपण  १२  किया  गया  काम  व्यय  नहीं  गया  है  ।

 सेफुद्दीग  सोज  :  उपाष्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  के  नाम  का  समर्थन

 करता  हूं  क्योंकि  इसके  नाम  में  संरक्षणਂ  की  बात  कही  गई  लेकिन  लघु  कोष्ठक  में  वहां
 शब्द  है और  उस  संशोधन  में  किसी  भी  संरक्षण  की  कोई  न्यवस्था  नहीं  की  गई  मैं  केवल

 माननीय  मंत्री  की  धूचना  के  लिए  अपने  विचार  व्यक्त  करने  के  लिये  खड़ा  नहीं  हुआ  है  --  क्योंकि  उन्हें

 इस  विषय  के  बारे  में  हर  बात  मालूम  होगी--लेकिन  उनसे  यह  अनुरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  कि

 बह  कृपया  इस  चर्चा  के  पीछें  जो  भावना  है  उस  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करे  ।

 अब  खंड  2  में  कहा  गया  है  :

 वन  भूमि  या  उसका  कोई  प्रभाग  पट्टे  पर  या  अन्यथा  किसी  प्राइवेट  व्यक्ति  या

 किसी  अभिकरण  या  अन्य  संगठन  जो  सरकार  के  प्रबन्ध  या

 नियंत्रण  के  अधीन  नहीं  समनुदेशित  किया  जाये  ।”

 मैंने  इस  खण्ड  के  लिए  संशोधन  रक्षा  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  यदि  आप  किसी

 ठन  अथवा  परियोजना  के  लिये  कुछ  वन  भूमि  देते  हैं  तो  उस  संगठन  को  परियोजना  के  हेतु  दिये  गये

 क्षेत्र  के  बदले  में  उससे  दुगने  क्षेत्र  में  वल  रोपण  के  लिये  आवश्यक  धनराशि  अवश्य  लेनी  होगी  ।  इससे

 वनों  की  सुरक्षा  और  संरक्षण  का  इस  देश  में  जो  महत्व  है  उसकी  पूर्ति  होगी  ।

 मेरे  विचार  में  माननीय  बन  मंत्री  ओऔी  अंसारी  को  बहुत  ही  कठिन  का  पूरा  करना  क्योंकि

 हमारे  इतिहास  के  बहत  ही  कठिन  समय  उन्हें  पारिस्थितिकी  संतुलन  को  ब  नाये  रखना  है  भौर
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 सेफुहीन सोज  ]  हि

 कर्याव रण  की  रक्षा  करनी  कवि  हम  अपने  बलों  को  काडते  हैं  तो  बह  कार्य  करना  कठिन  होगा  ।

 मैंने  इस  खण्ड  2  का  बहुत  ही  बारीकी  से  अध्ययन  किया  खण्ड  2  के  स्पष्टीकरण  में

 कहा  गया  है  :

 धारा  के  प्रयोजन  के  लिये  प्रयोजन

 तेल  वाले  अस्प  उद्यान-कृषि  फसलों  वा  औषधीय
 पौधों  की  थेती  के  और  10

 पुनवंनरोपण  से  भिन्न  किसी  प्रयोजन  के  किसी  वन  भूमि  या  उसके  प्रभाग  का
 तोड़ना  या  काट  कर  साफ  करना  अभिप्नेत  है  किम्तु  इसके  अन्तग्गंत  बनों  और  वन्य  प्राणियों  के
 विकास  और  प्रबन्ध  से  संबंधित  या  उसका  आनुधंगिक  कोई  अग्नि

 बेतार  संचारों  की  स्थापना  और  पुल  और  जल  खाई  सीमा
 पाइप  लाइमों  का  निर्माण  या  अस्य  वैसे  ही  प्रयोजम  नहीं  ॥5

 इससे  माननीय  मंत्री  द्वारा  अम्य  मंत्रलयों  और  विभागों  को  दिये  गये  सहयोग  और  रियायतें
 देने  की  उनकी  भावना  का  पता  चलता  है  ।  लेकिन  संरक्षण  के  बारे  में  क्या  हुआ  ?  वारतब  में  माननीय
 मंत्री  जंसा  कि  मैंने  कहा  था  कि  बहू  एक  बहुत  ही  बुद्धिमान  व्यक्ति  हैं  और  अन्य  विभागों  को  इस  प्रकार
 की  रियायतें  देने  की  बजाये  उन्हें  भपनी  बहुमूल्य  बन  भूमि  को  नहीं  छोड़ना  हमारी  थन  सम्वदा
 भक्चिक  बहुमूल्य  है  ओर  सम्पूर्ण  देश  मायंदर्शन  के  लिये  केन्द्रीय  बन  मंत्रालय  की  ओर  देखता  लेकिन
 मैंने  देखा  है  कि  हमारा  केन्द्रीय  वन  मंत्रालय  उतना  अधिक  संगढित  नहीं  है  जितना  कि  अन्य
 क्योंकि  अभी  भी  राज्य  के  विषय  के  अन्तगगंत  आते  इसलिए  यह  महसूस  करता  हूं  कि  इस
 मंत्रालय  को  और  संगठित  किया  जब  अन्य  मंत्रालयों  को  किंसी  प्रयोजन  के  लिये  वन  भूमि  की
 आवश्यकता  हो  ती  मंत्रालय  को  बार-बार  उनसे  तके  करमा  मुझे  आशा  है  कि  बन  मंत्री
 इस  मुद्दे  पर  विशार  मैं  बह  इंसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  जो  ये  रियांयतें  दी  गई  हैं  वे  बहुत
 अधिक  आप  यह  बहुमूल्य  बन  भूमि  प्राइवेट  संगठनों  और  अन्य  प्रयोजनों  अर्थात  परियोजनाओं  के

 लिए  पड्टे  पर  देते  वास्तव  में  ये  फरियोजनाएं  भी  राष्ट्र  सै  सम्बन्धित  हैं  और  ये  राष्ट्र  के  विकास  के
 लिये  बनाई  गई  लेकिन  वने  उससे  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  हम  अपने  वनों  के  बिना  अपनी  सम्पूर्ण
 संस्कृति  से  वंचित  हो  जाएंगे  ।  एक  बार  यदि  हम  अपने  वनों  को  खो  बंठेंगे  तो  जीौक्न  की  मोहकता  कहां
 रह  जायेगी  ?

 एक  भशमनतय  सदस्य  :  जीवन  को  मोहकता  नहीं  हैं  ।  वे  स्वयं  अपने  में

 प्रो०  सफुद्दीन  सोज  :  जी  मैं  इससे  संहमंत  क्यों  को  हरा  सोनाਂ  माना  जाता  है  और  यह
 बात  सही  से  कस  हमारप  चत्यन  मैं  कासता  हूं  कि  भेरे  राज्य  में  क्या  हों  रहा  जहां  हमारे
 मुख्य  मंत्री  शत  फारुक  अब्दुल्ला  हमारे  क्सों  को  सुरक्षित  रखने  में  हर  सम्भव  प्रयास  कर  रहे  लेकिन
 क्हां  भी  तस्कर  मोजूद

 3३.00  भ्र०१०

 $2



 1912  कने  विधेयक

 गरती  करती  लेकिन  हम  इसके  लिए  संफ्थ  कर  रहे  यहां  तक  कि  हमने  रेलवे  को  सलीपरों  की
 सप्लाई  भी  रोक  दी  ऐला  राष्ट्रीय  स्तर  पर  किया  जाना  ऐसा  इसलिए  है  कि  हम  कछ  अम्य
 सामग्रियों  का  सहारा  लेते  हैं  लेकिन  उस  इमारती  लकड़ी  का  जो  हमें  देवदार  ज॑से  पेड़ों  से
 मिलती

 जो  भी  मैं  यह  स्पष्ट  कर  रहा  था|  कि  मैंने  किस  प्रकार  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  जो
 कि  बिल्कुल  भी  व्यवहारिक  नहीं  हो  लेकिन  जो  मैं  चाहता  हूं  वह  यह  है  मुझे
 नहीं  कहना  चाहिए--मैं  मंत्री  पर  इस  बात  के  लिये  जोर  डालना  चाहता  क्योंकि  मेरी  तुलना  में  वे
 अधिक  समझ्दार  वह  मेरे  बड़े  भाई  हैं  और  तथा  वह  एक  विद्वान  ध्यक्ति  उन्हें  एक  व्यापक  विधे
 यक  लाना  चाहिए  ताकि  वनों  को  सुरक्षित  जाये  और  उनका  संरक्षण  किया  हम  यही  बात

 चाहते  हम  पार्टी  मतभेद  को  भुलाकर  मंत्री  जी  को  यह  बताना  चाहते  हैं  कि--हम  चर्चा  के  लिये
 एक  ऐसा  विधेयक  चाहते  हैं  जिसके  द्वारा  इस  देश  में  वनों  को  सुरक्षित  रखा  जा  न  कि  ऐसा  संशोधन
 जिससे  अन्य  संगठनों  को  भूमि  दी  जा  सके  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में--माननीय  मंत्री  जी  हैं  कि  100  लाख  हैबटेयर
 अथवा  इसके  लगभग  भूमि  में  व  रोपण  शुरू  करने  का  कायंक्रम  लेकिन  एक  रिपोर्ट  के  अमुस्तर
 आपने  वह  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किया  तथ  हम  आठवों  पंक्यवीय  मोजमा  के  लिये  लक्ष्य  कंसे  रख  सकते

 सबसे  मैं  सातवीं  पंचषरचाय  योजना  से  निर्धारित  किये  गये  कार्यक्रमों  के  कार्यासथयन  के  आरे
 में  जानकारी  फ्राप्त  करना  चाहता  लेकिन  अब  जब  आप  आठवीं  योजना  बना  रहे  हैं  इस  पर  कुछ
 निश्चित  रूप  से  विचार  किया  जाना  आप  पवंतीय  क्षेत्रों  के  जेसे  हिमाब्रल
 प्रदेश  तथा  उत्तरी-धूर्बी  राज्यों  के  कुछ  संसद  सदस्यों  को  बुलाकर  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  कि  आठवीं

 योजना  में  वन  संरक्षण  की  नीति  को  कंसे  लागू  किया  जाये  ।

 मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पूर्व  दो-तीन  बातें  कहना  चाहता  केन्द्रीय  वानिकी  बोर्ड  ।

 में  उन्होंने  कहा  था  कि  वनों  से  वृक्ष  नहीं  काटे  जाने  हम  इसके  लिए  भरसक  प्रयास  कर  रहै  |
 लेकिन  यह  ब्लिफ  कहने  मात्र  को  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि आपसी  सहयोग  बिल्कुल  नहीं  ।

 आप  बन  संरक्षण  कैसे  कर  सकते  आप  गैस  सिलेंडर  सप्लाई  एक  मेरे  मौखिक  प्रश्नके  १

 उत्तर  में  पंट्रोलियम  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  8  किलोग्राम  गैस  के  छोटे  सिलेंडर  बनाएंगे  ताकि

 जो  किसान  शहर  आते  हैं  वे  उन्हें  हाथ  में  उठाकर  ले  जा  सकेंਂ  लेकिन  ऐसा  नहीं  इससे  पता  £

 चलता  है  कि  देश  में  ऊर्जा  0  कमी  कश्मीर  की  बाटी  में  पिछले  चार  दिनों  से  बिजली  नहीं  हे

 यदि  हमारे  पास  पर्याप्त  ऊर्जा  नहीं  यदि  गँस  नहीं  है  तथा  यदि  हमारा  आपस  में  6

 समन्वय  नहीं  है--वास्तंब  में  शायद  कार्य  क्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  अपने  कायंत्रमों  में  असफल  हो  गया  #

 है--हम  इच्छित  परिणाम  नहीं  प्राप्त  कर  सकते  हमें  यह  मालूम  नहीं  है  कि  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  क्ष

 मंत्रालय  क्या  कर  रहा  लेकिन  मैं  चाहता  हूं  कि  एक  म॑श्रॉल॑य  ऐसा  ही  जो  मंत्रोलयों  के  मध्य

 समन्वय  स्थापित  करे  यदि  हमारे  पास  गैस  नहीं  यदि  हमारे  पास  ऊर्जा  नहीं  है  यदि  हमारे  मंत्रालयों
 |

 में  अच्छा  समन्वय  नहीं  हैं  ती  आप  वनीं  का  संरक्षण  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  केंस्द्रीय  वानिकी  बोर्ड  सिर्फ

 सैद्धान्तिक  रूप  से  सिफारिशें  या  संकल्प  बने  रंहां  है  जो  बाद  में  कागजी  कारंबाई  बनकर  रह  जाते  हैं  ।

 इसे  कोई  लागू  नहीं  करता  है  ।  इस  प्रकार  की  बातों  या  ऐसी  सिफारिशों  का  लाभ

 तर

 मुझे  आशा  है  माननीय  मंत्री  महोदय  मेरे  अनुरोधों  पर  ध्यान  देंगे  ।
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 भ्रो  जगन्नाथ  पटनाथक  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।
 अधिकतर  माननीय  सदस्यों  ते  विधेयक  का  विश्लेषण  किया  है  तथा  अनेक  मूल्यवान  सुझाव  दिए  हैं  ।
 मैं  सिफे  एक  बात  पर  बल  देना  चाहता  इस  बात  से  किसी  को  इकार  नहीं  है  कि  पर्यावरण का
 सम्बन्ध  मानवजाति  के  भविष्य  के  साथ  जुड़ा  हुआ  हम  अपने  सारे  विकास  के  मूल्य  पर  पर्यावरण
 से  समझौता  नहीं  कर  सकते  ।  यह  मानी  हुई  बात  हम  सब  इसके  प्रति  वचनबद्ध  लेकिन  मैं  सिर्फ
 पर्यावरण  तथा  वनों  के  संरक्षण  के  विषय  में  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  अपितु  विद्युत  तथा  सड़कें
 आदि  के  विकास  के  अन्य  क्षेत्रों  के  बारे  में  भी  कह  रहा  इन  क्षेत्रों  को  नजरन्दाज  नहीं  किया  जा

 इन्हें  द्वितीय  श्रेणी  में  नहीं  रखा  जा  सकता  ।

 3.05  भ०  प०

 [  श्री  जेनुल  बश्र  पोठासीन  हुए  |

 सारे  भारत  के  सामाजिक-आथिक  विकास  के  लिए  तथा  विशेषरूप  से  गरीब  लोगों  तथा  जो

 लोग  वनों  में  रह  रहे  हैं  तथा  आदिवासी  हैं  उनके  विकास  के  लिए  हम  वन  विभाग  तथा  पर्यावरण  से
 लड़ने  की  बात  सोचते  उड़ीसा  सहित  सारे  देश  में  अनेक  सिखाई  परियोजनाएं  पर्यावरण  सम्बन्धी

 स्वीकृति  प्राप्त  किये  जाने  के  लिए  लम्बित  पड़ी  अनेक  विद्युत  परियोजनाएं  इसो  कारण  से  लम्बित

 पड़ी  सिंचाई  व  विद्युत  भी  ऐसे  मल  निवेश  हैं  जिनके  जरिये  हम  लं.गों  को  भोजन  उपलब्ध  करा
 सकते  हैं  तथा  किसी  भी  विकास  कार्य  के  लिए  अ।वश्यक  बुनियादी  ढांचा  भी  तेयार  कर  सकते  हैं  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  हमें  अपना  रवेया  बदलना  चाहिए  ।  इन  सब  विभागों  को  अपने  आप
 को  प्रभुसत्ता  सम्पग्न  नहीं  समझना  चाहिए  ।  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  हम  विकास  के  लिये  अपनी

 मूल  सर्म्पत्तियों  जैसे  वनों  को जो  भविष्य  में  मानवजाति  के  लिये  जरूरी  हैं  नजरंदाज  नहीं  करें  ।  यह्
 देखने  के  लिये  पर्यावरण  से  जुड़े  लोगों  को  बहुत  सख्ती  बरतनी  चाहिए  व  कड़ी  निगरानी  करनी
 लेकिन  इसके  साथ-साथ  हमें  यह्  भी  देखना  चाहिए  कि  कार्यालय  सम्बन्धी  विलम्ब  के  कारण  या  किसी
 केद्वारा  कट्टर  रवैया  अपनाया  जाने  के  का  किसी  परियोजना  को  स्वीक्षति  दिये  जाने  में  कोई  विलम्ब
 न  हो  ।  यह  राष्ट्र  के  प्रति  भी  अपराध  होगा  तथा  राष्ट्र  की  प्रथति  की  मूल  भावना  के  प्रति  भी  अपराध

 होगा  |  अतएव  मेरा  अन  रोध  है  नि  हमें  ऐसी  नीति  अपनानी  चाहिए  जिससे  आपस  में  उचित  समन्वय
 व  सहयोग  स्थापित  हो  ताकि  हमारा  पर्यावरण  संरक्षण  तथा  वन  संरक्षण  का  कार्य  क्र+  आथिक  विकास
 में  बिना  कोई  रुकावट  डाले  चल  सके  ।  हमें  ऐसी  नीति  या  फार्मूला  अपनाना  जेसा  कि

 कुछ  माननीय  सदस्थों  ने  कहा  है  कि  इससे  मानसिक  परेशानी  होगी  ।  जब  भी  हम  किसी  वन  अथवा
 आदिवासी  क्षेत्र  में  विद्यूत  या  सिंचाई  परियोजना  शुरू  करने  पर  विचार  करते  हैं  तो  वहां  कुछ  वन  काटे

 ही  लेकिन  वन  संरक्षण  के  समान  आशिक  सड़क  तथा  विद्युत  भी  जरूरी  अतएव
 हमें  इन  दोनों  के  मध्य  में  संतुलन  स्थापित  करना  है  ।

 किसी  भी  परियोजना  को  स्वीकृति  दिये  जाने  के  पूर्व  भूमि  संरक्षण  तथा  वानिकीकरण  के  संबंध
 में  भनेक  शर्ते  पूरी  करनी  होती  है  ताकि  यदि  किसी  परियोजना  के  कारण  वन  कार्ट  जाते  हैं  तो  हमें  यह
 देखना  चाहिए  कि  कम  से  कम  10  प्रतिशत  अधिक  पेड़  लगाये  जाएं  ।  केवल  तभी  हमें  उस  परियोजना  को
 स्वीकृति  देनी  चाहिए  ।  हमें  इस  प्रकार  की  शर्त  लगानी  होगी  ।  लेकिन  पर्वावरण  के  बनाये  रखने  के  लिये

 हम  किसी  परियोजना  को  स्वीक्रृति  नहीं  देते  हैं  तो इससे  गरीब  लोगों  के  विकास  पर  प्रभाव
 इसका  प्रभाव  खाद्य  उत्पादन  पर  पड़ेगा  तथा  विद्य,त  जैसे  मूल  साधन  प्रदान  करने  में  रुकावट  आयेगी  ।

 दूसरे  इन  नवीन  पद्धतियों  को  शुरू  करते  समय  सदा  यह  परम्परा  रही  है  कि  शीष॑स्थ  निकायों
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 के  लोगों  पर  अधिक  विश्वास  किया  जाता  जिनका  न  तो  लोगों  के  प्रति  और  न  ही  इस  सदतन  के  प्रति
 कोई  उत्तरदायित्व  होता  जबकि  जन  प्रतिनिधियों  को  तथा  उन  लोगों  को  जिन  में  जनता  तथा  देश  के
 प्रति  वास्तविक  रूप  में  जिम्मेदारी  की  भावना  होती  है  उन्हें  नजरन्दाज  कर  दिया  जाता  ऐसी
 धारा  है  व  जैसा  कि  मेरे  कुछ  मित्रों  ने कहा  है  कि  इस  प्रकार  के  लोग  वोटों  के  लिए  तथा  अन्य  कारणों
 से  कभी-कभी  कुछ  समझौते  कर  लेते  हैं  ।  लेकिन  संसद  सदस्य  होने  के  नाते  यदि  हम  वन  तथा  पर्यावरण
 संरक्षण  के  प्रति  अधिक  नहीं  तो  समान  रूप  से  गंभीर  हैं  क्योंकि  हम  लोग  सदा  मानवीय  समस्याओं
 पर  बिचार  करते  हैं  तथा  मानवता  काफी  हृद  तक  पर्यावरण  पर  निर्भर  करती

 राज्य  सरकारों  को  भी  पूर्णतया  नजरन्दाज  नहीं  करना  क्योंकि  हम  जो  भी

 कानन  बनाते  हैं  उन्हें  हम  राज्य  सरकारों  के  जरिये  लागू  करते  अतः  उन्हें  भी  पूरा-पूरा  स्थान  दिया

 जाना  हमें  कुछ  मिसालों  के  द्वारा  एक  ऐसा  वातावरण  तैयार  करना  है  जंसा  कि  रेलवे

 तथा  विभिसन  सरकारों  के  हाउसिंग  बोर्डों  में  उससे  हमें  मिलने  वाले  वोटों  में  कमी  नहीं  आयेगी  ।

 हमें  देखना  है  कि  एल्यूमीनियम  तथा  प्लास्टिक  उद्योग  के  रूप  में  नया  स्रोत  बनाया  जा  सकता  है
 जिसका  विकास  किया  जा  सकता

 औद्योगिक  विकास  के  लिए  भी  उन्हें  उत्पादन  में  सहायता  करने  के  लिए  संरक्षित  वनों  का
 विकास  करना  चाहिए  ।  हमें  लोगों  को  शिक्षित  करना  चाहिए  तथा  हमारे  देश  के  सामाजिक-आरथिक
 विकास  के  लिए  लोगों  के  दिमागों  में  यह  भावना  उत्पन्न  करनी  लोगों  को  यह  मालूम  होना
 चाहिए  कि  कोई  वैकल्पिक  स्रोत  फिर  पेड़ों  को  काटने  की  यह  प्रवृति  उनमें  नहीं  यह
 क्रम  सिर्फ  कानून  के  जरिए  नहीं  लागू  किया  जा  सकता  ।  इस  विचार  को  जीवन  का  अंग  बनाना

 एक  संकल्प  होना  हम  सब  को  इस  वास्तविकता  को  स्वीकार  करना  चाहिए  कि  वन  मानव
 जाति  के  भविष्य  से  जुड़े

 इन  शब्दों  के  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 धो  उसम  माई  ह०  पडेल  )  :  सभापति  मैं  इस  वन  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन
 करता  हूं  और  साथ  में  जो  जोखिम  इस  तरफ  मंत्री  जी  का  ध्यान  खींचते  हुए  थोड़े  से  सुझाव  भी
 देना  चाहता  हूं  । जंगल  और  वनो  के  साथ  आदिवासी  प्रजा  का  प्रगाढ़  सम्बन्ध  जंसा  पति-पत्नी  का

 सम्बन्ध  होता  ऐसा  ही  सम्बन्ध  जंगल  और  आदिवासियों  का  इसलिए  जो  कुछ  भी  कानून
 उनमें  आविवासियों  का  सम्पूर्ण  संरक्षण  होना  चाहिए  ।  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  स्व०  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी
 ने  सन्  1980  में  जब  यह  कानून  बना  तब  मुझे  आश्यासन  दिया  था  उत्तम  भाई  चिन्ता  मत

 जंगल  के  साथ  ही  आदिवासियों  का  सम्पूर्ण  रक्षण  इसका  पालन  होना  इस  बात  को  मैं
 माननीय  मंत्री  जी  को  याद  दिलाता  हूं  और  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  बलसार  में

 डांग  डिस्ट्रिक्ट  आता  वहां  सारा  का  सारा  जंगल  का  विस्तार  है  भौर  वहां  सारे  आदिवासी  श्ोग

 रहते  हैं  ।  वहां  पत्थर  निकालने  पर  और  नदी  में  से  रेत  निकालने  पर  रोक  लगा  दी  है  ।  कोई  भी  विकास
 का  काम  इस  रोक  लगने  के  कारण  वहाँ  नहीं  हो  चाहे  वह  बांध  का  काम  चाहे  वह  रास्ते  का

 काम  हो  और  चाहे  वह  सकल  का  काम  हो  ।  इसलिये  इस  रोक  लगने  से  वहां  के  आदिवासियों  में  ज्यादा 8

 असंतोष  बढ़  गया  मेरा  निवेदन  है  कि  आदिवासियों  के  विकास  के  उनके  संरक्षण  के

 बनों  में  ऐसी  सुविधाएं  होती  चाहिए  और  ऐसे  कामों  पर  रोक  नहीं  लगानी  माननीय  मंत्री  जी

 का  ध्यान  मैं  इस  तरफ  भी  खींचना  चाहता  हूं  कि  जितने  जंगल  लगते  हैं  उससे  ज्यादा  जंगल  कट  जाते
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 उतम  भाई  ह०  बढेख  |

 इन  जंगलों  को  कटवाने  में  हाथ  तो  बड़े  बड़े  लोगों  का  होता  है  लेकिन  छोटे-छोटे  लोग  पकड़  लिए
 जाते  हैं  और  जो  बड़े-बड़े  मगरमच्छ  होते  वे अधिकारियों  से  मिलकर  छूट  जाते  हैं  उनका  कुछ  भी

 नहीं  बिगड़ता  जबकि  जंगलों  का  विनाश  ये  बड़े  लोग  द्वी  करते  हैं  और  ये  लोग  ही  आदिवासियों
 के  लिए  हथियार  बनाते  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  कड़े  से  का  कदम  उठाकर  इनको  सजा  मिलनी

 चाहिए  और  आदिवासियों  की  सुरक्षा  होनी  चाहिए  ।

 सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  एक  बात  की  ओर  खींचना

 चाहता  हूं  जितने  भी  खेत  के  मालिक  हैं  जो  लोग  जंगल  उगाना  उनको  प्रोत्साहन  देना  चाहिए

 कानून  में  सागवान  और  खैर  के  झाड़ों  में  सरकार  का  आधा  भाग  होता  इसकौ  समाप्त  कर  देना

 चाहिए  और  जिन  लोगों  के  खेत  उनको  दरख्त  लमाने  में  प्रोत्साहन  दैना  चाहिए  ।  यदि  इस  प्रतिबन्ध
 को  समाप्त  कर  दिया  जाएगा  तो  उन  लोगों  को  प्रोत्साहन  जो  जंगल  में  फालतू  जमीन

 फालतू  जमीन  को  उस  जंगल  में  रहने  वाले  आदिवासियों  को  पट्ट  पर  दे  देना  चाहिए  और  सरकार  की

 भागीदारी  में  जंगल  उगाने  चाहिए  ।  इससे  दो  लाभ  एक  तो  जंगलों  का  रक्षण  होगा  और  दूसरे
 उसकी  आधिक  रिश्र्ति  में  सुधार  होमा  |  इस्तसे  उसको  प्रोत्साहत

 इस  बिल  का  मैं  अन्त  में  समर्थन  करता  हूं  और  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  खींचता  हूं  कि
 वे  डॉँग  हिस्ट्रिक्ट  की  तरफ  ध्यान  देंगे  और  जो  सागवान  और  थीैर  के  झाड़ों  पर  आघा  भाग  सरकार  का

 होता  उसकी  समाप्त  कर  देना

 क्रो  बलबन्त  सिह  राघवालिवा  :  आदरणीय  चेयरमेन  हस  बिल  के  माध्यम  से

 एफोरेस्टेशन  की  कोशिश  की  गई  जैसा  मेरे  मित्र  श्री  रावत  जी  ने  कहा  था  के  एक  कम्प्रीहैंशिव
 तरीके  से  इस  बारे  में  सोचना  मैं  भी  इस  सम्बन्ध  में  तीन  बातें  कहना  चाहता

 वैसे  इस  देश  को  जंगल  का  धन  कुदरत  ने  दिया  लेकिन  वह  धन  आहिस्ता-भाहिस्ता  कम

 होता  जा  रहा  सरकार  लोगों  को  प्रोत्साहित  करती  है  कि  वह  ओर  वृक्ष  लगाएं  और  जो  कमी  आती

 हैं  उसको  पूरा  किया  जाए  |  जो  घन  कुदरत  ने  पहाड़ों  और  जंगल  के  रूप  में  इस  देश  को  बहुतायत  में
 दिया  उसकी  कमी  को  रोकने  कै  लिए  पहले  ही  बहुत  कोशिश  की  गई  है  भ्रोर  इस  बिल  के  द्वारा  भी

 कुछ  कदन  उठाए  गए  मेरी  नजर  में  जो  प्रेक्टिकल  होना  चाहिए  उसका  वर्णन  मैं  करना  चाहता  हूं  ।

 स्टेट्स  यें  जो  फारेस्ट  डिपा्डमेंट  के  लोग  होते  मैं  जब  अपनी  कान्स्टीटटएंसी  में  जाता

 अगर  10  शिकायतें  होती  है  तो  उन  में  दो  क्षिकायतें  यह  भी  होती  हैं  कि  सड़क  ओर  रास्ते  के
 कितारे  लगे  दरख्तों  को  काड़कर  फाउेह्ट  डिपार्टमेंट  के  लोभ  बेच  रहे  हैं  और  रकम  का  भबन  कर  रहे
 हैं  ।  मेहरा  कहना  यह  है  कि  इश्चके  लिए  क्या  किया  जाए  ?  मेरा  सुझाव  है  कि  जो  भी  इलाज  हो  बह
 बर्त  होता  शाहिए  ।  आफ  पंचान्त  को  उसमें  हिस्सेदार  बना  दें  ।  आब  पंचायत  को  सृुपरक्षाइज री
 काबस  दे  दें  कि  अगश  जंध्रल  काटने  में  डिपार्टमेंट  के  ज्रोग  काम्न  करते  हैं  तो  उनकी  शिकायस  पर  उनके
 ब्िख्राफ  प्क्शत  हो  ।

 हरियाणा  ने  यह  कर  दिया  है  कि  जिस  किसान  की  जमीस  के  सामने  जी  वृक्ष  सरकारी
 जमौन  पर  भी  उसकी  देखरेख  होनी  कयींकि  उसके  मंच्योर  होने  पर  उसका  आधा  था  40
 ब्रतिशत  हिस्सा  उसको  मिलता  इस  तरह  की  गाइड  लाइन्स  सविस  स्टेट्स  को  भेजनी

 हरिम्राया  श्वोर  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  हिस्से  में  यारा  अनाज  बहीटठ  और  राहस  उुगाया
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 जाता  है  ।  उस  इलाके  के  लोगों  को  आपने  प्रोत्साहित  उन्होंने  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  यूकेलिप्टिस
 के  वृक्ष  लगाए  ।  मुझे  याद  मैंने  अपने  खेत  में  सफेदा  लगाया  और  गांव  में  जगह.जगह  सफेदा  लग

 जनता  पार्टी  की  सरकार  हो  या  आपकी  पार्टी  की  प्रकार  यह  कहते  हैं  कि  सरकार
 ने  किसानों  के  साथ  ठगी  की  धोखा  किया  उनको  कहा  गया  कि  एक  एकड़  जमीन  पर  लगे  सफेदे
 के  50,  60  हजार  रुपये  लेकिन  पोजीशमस  यह  है  कि  एक  एकड़  सफेदे  में  8  साल  के  भाव  भी
 25  हजार  रुपये  नहीं  मिल  रहे  अब  सरकार  द्वारा  यूके  लिप्टिस  के  बारे  में  प्रचार  किया  जा  रहा  है
 और  कहा  जा  रहा  है  कि  सफेदा  मत  लगाभो  क्योंकि  यह  जमीन  से  भी  पानी  खींच  लेता  है  और
 मंडल  से  भी  पानी  खींच  लेता  है  जिससे  हरियाणा  और  पंजाब  में  जमीन  का  पानी  बहुत  नीचे  चसा
 गया  इसका  एक  ओर  भी  कारण  है  कि  पानी  खींचा  जाता  है  पैडी  के  अब  इस  आशंका  को
 सरकार  के  जरिये  बड़े  पेमाने  पर  साफ  किया  जाना  क्या  वाकई  सफंदा  पानी  खींचता  हस
 बारे  में  आप  गम्भीरता  से  सोचिए  |

 मेरे  प्यारे  मित्र  मुशरान  जो  कि  मेरे  प्रति  हमदर्दी  रखते  उन्होंने  ठीक  कहा  कि  जंगल
 कट  गये  हैं  लेकिन  मैं  उनसे  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  जिन्होंने  वृक्षारोपण  उनको  क्या  हौसला
 मिला  ?

 सभापति  किसाम  वह  हर  काम  करने  के  लिए  तैयार  होता  है  जिसमें  उसको  भ्यादां
 इकोनमिक  फायदा  दिखाई  देता  आपमे  प्रचार  किया  कि  यूके  लिप्टस  लगाओ  ।  उसके  बाद  से  एक

 मुहिम  चल  गई  और  लोगों  ने  धरों  के  पास  खाली  जगह  में  यूकेलिप्टस  लगाये  ।  इसी  प्रकार  से  थेतों
 के  आसपास  भी  लोगों  ने  इसकों  लगाया  ।  मेरा  आपसे  यह  कहना  है  कि  आप  अपने  रिस्व  एण्ड
 मेंट  डिपार्टमेंट  को  कहें  कि  वह  ऐसे  पेड़  निकालें  जिन  को  लगाने  से  हैंडढं  परलेंट  किसान  को  फायदा  हो  ।

 इससे  किसान  अपनी  जमीन  के  किनारे  में  उन  दरख्तों  को  लगाने  की  कोशिश  करेगा  ।

 हर  सूबों  का  मुझे  पता  नहीं  मगर  नार्थ  के  सूबों  में  जैसे  पंजाब  और  हरियाणा  में
 पंचायतों  के  पास  तीन  एकड़  से  लेकर  30  एकड़  व  40  एकड़  तक  जमीन  है  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 कई  गाँवों  में  100  एकड़  जमीन  पंचायतों  के  पास  है  भर  वहां  कुछ  जमीनों  पर  नाजायज  कब्जा  भी  हो
 गया  व  कुछ  जमीन  का  दुरुपयोग  भी  हो  अगर  आप  पंचायतों  को  यह  सुझाव  दें  कि  वह  दरख्त
 लगाओ  और  इससे  मुनाफा  पाँच  साल  बाद  ओर  दस  साल  बाद  बढ़  जाएगा  तो  इससे  बहुत  अधिक

 वृक्षारोपण  हो  सकता  इसलिए  मैं  बहुत  जोर  देकर  यह  कहना  चाहता  हूं  हरियाणा  और
 उत्तर  श्रदेश  के  लोगों  को  आप  ऐसे  सुझाव  दें  ।  इसके  साथ  ही  जो  यूकेलिप्टस  इस  वक्त  खड़ा  है  उसके
 अच्छे  भाव  दिये  जाएं  और  उन  महकमों  के  खिलाफ  कार्यवाही  की  जाये  जिनके  कर्मचारी  दरस्तों  को
 काटते  हैं  और  गवन  करते  हैं  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  में  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 क्रो  शंकर  लाल  :  सभापति  मैं  वन  संरक्षण  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन
 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  निस्संदेह  वन  हमारे  राष्ट्र  की  एक  अमूल्य  सम्पत्ति  इस  बात  को  जान
 कर  ही  हपारी  कांग्रेस  की  सरकार  व  उसके  नेताओं  ने  समय-समय  पर  वनों  के  संरक्षण  के  लिए  कानून
 बनाये  और  उन्हीं  कानूनों  के  अन्दर  वह  कुछ  और  संशोधन  करने  अब  जा  रहे  धारा  दो  के  अन्दर
 संशोधन  करके  उसमें  कुछ  और  मुद्दे  जोड़े  गये  हैं  और  उसकी  सीमा  बढ़ाई  गई  धांरा  तीन  में
 संशोधन  करके  उसमें  15  दिन  की  सजा  देने  का  प्रावधान  रखा  गया  यह  एक  बहुत  अच्छा
 कदम  है  ।
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 अवसर  देखते  में  यह  आया  है  कि  जंगलों  की  कटाई  के  अंभ्वर  धंगलात:के  शीचे  केअधिकारीਂ
 मिले  होते  बड़ें-अढ़े  ठेकेदार  उन  अधिकारियों  की'मिलीभगठत  से  को  काटਂ  देते  हैंभोर  फिह
 उस  ख़कड़ी  को  ऊंचे  दामों  पर  बेच  देते  हैं  ।  हुझारे  पाली  के  अस्वर  भी  देखते  को  मिलता  है+'वहाँ
 जो  फंक्ट्री  लगी  हुई  है  उसको  जलने  लकड़ी  दी  जाती  ठ्क  के  दुक  भरक़र  केक्ट्री  में  जाते
 हैं  जश्ञकि  रेग्रेम्यू  के  अन्दर  यह  कानून  थना  हुआ  है  कि  जरूरत  के  मुताज्रिक  ही  लकड़ी  दी  जाये  |  लेकिय

 इसकी  परवाह  न  करते  हुए  बड़े-बड़े  संकड़ों  के  भरक्रः  उन  फ़रेक्ट्री  वालों  के  पास  आत्ते  हैं।॥  इससे
 बड़े  जंगल  कष्ट  गये

 सभाप॑ति  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  फारेस्ट  को  हमारे  संविधान  के  कानकरैन्ट
 लिस्ट  में  रखां  गया  आइटम  (17)  में  लेकिन  यदि  आप॑  वनों  कौ  राष्ट्रीय  सम्पदा  मानते  हैं  और

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  जंगलों  का  संरक्षण  करना  चाहते  हैं  तो यह  आवश्यक  होगा  कि  वनों  की  यूनियन
 में  सम्मिलित  किया  |

 इसके  अलावा  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  हमारे  राजस्थान  प्रान्ते  में  लगातार  अकांल  पड़ते  रहते
 हैं  और  इस  बात  को  सभी  जानते  हैं  कि  वृक्ष  जहाँ  होते  जंगल  जहां  होते  हैं  वहाँ  वर्षा  के  लिए  आकर्षण

 हींता  है और  वहाँ  भभिक  वर्षा  होती है  ओर  जहां  पर  कतई  हो  जस््ती:दे'  कहाँ  -वर्षा:/क्रम  होती

 हैऔर  इसीलिए  जैसे  प्रास्त  में  बृक्षों  अश्ाव  में  अकाल  पढ़ते  रहते  हैं  और  ब्रहाँ  पर

 जंघलों  की  कटाई  हुई  है  उससे  तो  हालत  भौर  भी  बुरी  हो  हमारे  राजस्थान  में  जो  भराज्ली

 पहुँडियां  हैं  कह  हरी-भरीਂ  थीं  लेकित  आज  तंगी  पहाड़िसई  ज्वतः  गई  उसके  किए  हइस्री

 रौजस्थान  सरकार र  ने  एक  प्रोग्राम  बनाया  है  हमारी  भश्रारत  जो  हिल  ढेवलममेंट  प्रोन्नाम  है
 उसके  अन्तर्गत

 ]  Lo  ;

 अंरावलौ  परवेत  पूਂ  खंलाजों  के  विकास  कंरयें  को  राष्ट्रीय  पर  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि

 अरावली  के  विकास  की  विंशाल  सभस्योਂ  राज॑स्थान  जैसाਂ  ऑर्थिक  से  पिछड़ी  राज्य  प्रभावी  ढंग

 से  हल  नहीं  कर  संकता
 ै

 रांज्य  वन  विभाग  ने  3  लाख  हेक्टेयर  से  अधिक  भूमि  पर  वानिकीक रण  चारागाह  भूमि

 तथा  नमी  संरक्षण  के  लिए  130  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  की  एक  बहुउद्देशीय  परियोजना  तेया[र

 की  है  ।  इस  परियोजना  को  लागू  किए  जाने  से  बंजर  हुए  पह़ाड़ों  पर  वानिकीक्रण  के  द्वारा  पेड़  लगाए
 प्रति  वर्ष  दो लाख  टन  घास  व  चारे  का  उत्पादन  होगा  तथा  93  नाख  टन  और  छोटी

 इमा  रती  लकड़ी  का  उत्पादन  होगा  ।  इससे  ग्रामीण  तथा  प्रदेशीय  क्षेत्रों  में  लगभग  6  करोड़  लोगों  को

 रोजगार  का  अवसर  मिलेगा  |  जेसे  ही  अराग्रली  पंत  शव  साला  को  वर्वत्त  क्षेत्रीय  घिकास

 क्रम  में  शामिल  किया  जाता  है  परियोजना  लागू  किए  जाने  दुष्टि  प्ले  तैग़ार  है  ।

 ]
 ५  ४  न

 मेरा  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  निवेदन  है  कि  राजस्थान  में  जो  भरावली  हिल  प्रोग्राम  है
 उसे

 नर
 हिल  स्कीम  में  इनक्लूड  किया  साथ  ही  एक  बात  और  कहना  चाहता

 भौर  वहू  यहू
 कि  का  वेस्टलेंड  पर  जो  एफोरेस्टेशन  का  जो  प्रोग्राम  है  हे  इन्दिरा

 गांफ्ली  कैनाल  के  अंतगृंत्
 बनाया  गया  है  ६  पक
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 त  नुसार  ।2  करोड़  रुपये  की  लागत  की  एक  परियोजना  तैयार  की  गई तथा मई  1987  में

 एन  ०ड़ब़ल्यू
 ०ढी०बी०  भेज  दी  गई  12  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  की  इस  परियोजना में

 vn

 हू  विकास  प्र  बल  दिया  गया  है  तथा  आई०जी०एन०  पी०  में  25000  हेक्टेयर से  अधिक  रेत

 के  लों  बढ़ने  पर  रोक  लगाए  जाने  पर  जोर  दिया  गया  राष्ट्रीय  बंजर  भूमि  विकास  बोड़  ने
 स्पष्टीकरण  मांगे  थे  जो  जून  19£0  में  भेज  दिए  गए  थे  ।  अभी  तक  इस  योजना  जिसे  तेजी से

 चलाया
 जाना  च  स्वीकृति  नहीं  मिली

 3.28  म०  प७०  ae

 बसवराजेदब रो  पोठासोन  हुई  ]

 ]  '

 तो  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  राजस्थान  की  विशेष  स्थिति  को  ध्यान  में  राज्य
 कार  द्वारा  एफारेस्टेशन  की  जो  स्कौमें  सेन्टर  के  पास  भेजी  गई  हैं  उनको  आप  मंजूर  करें  ताकि  हर  साल
 राजस्थान  में  अकाल  की  स्थिति  में  जो  आपकों  करोड़ों  रुपया  खर्च  करना  पड़ता  वह  खर्च  न  करना

 पड़े  |  हमारे  यहां  रांजस्थान  में  जंगल  काटने  का  प्राब्लम  नहीं  हैं  बल्कि  प्राब्लम  जंगल  लगाने  की  है  ।

 इसलिए  राजस्थान  में  जंगलात  बढ़ाने  पर  आपको  विशेष  रूप  से  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 औओी  विध्ण  धोदी  )  .:  सभापति  मैं  वम  संशोधन  की
 का  स्वागत  करता  उसकी  ताईद  करता  हूं  ।  कुल  मिलाकर  जो  स्थिति  बनी  है  उसके  लिए  एक
 शायर  ने  ठीक  ही  कहा  है  :  मर्ज  बढ़ता  दवा  की  ।  ध्यान  में  फारेस्ट  कंजबेंशन  एक्ट  आया
 और  उसके  बाद  वातावरण  देश  में  बना  ।  एन्वरयरम्मेन्ट  की  तरफ़  आम
 आदमी  का  रुझास  लोग  समझनेਂ  लगे  किहम  प्राकृतिक  विपदाभों  का  हसलिए  सामसा  कर  रहे  हैं
 क्योंकि  हमारे  देश  की  घरती  से  वन  कटते  जा  रहे  हैं  और  कारण  हकोलोजिकल  बंलेन्स  बिगड़ता
 जा  रहा  है  और  इसी  के  कारण  यह  सारी  समस्याएं  बड़ी  हो  रही  हैं  ।  इसके  प्रति  कई  तरह  के  आंदोलन
 चलाये  गये  ।  इसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  देश  में  एक  भावना  जागृत  हुई  कि  वन  हमारी  सम्पदा
 मगर  ग्रे  बन  घुरक्षित  नहीं  रहेंगे  तो  उससे  हमें  कठिनाइयों  को  सामना  करना  इस  एक्ट
 के  आने  के  बाव  जो  अली  मन््त्री  महोदय  '  भागे  जेसा  कि  मेरे  पूर्ववक्ता  ने  जंगल  के  सबसे

 बड़े  रक्षक  ही  भक्षक  बने  गये  ।  जो  फारेस्ट  डिपार्टमेंट  के  लोग  उनकी  मिलीभगत  से  सबसे  ज्यादा

 जेगली  की  इस  बिल  के  माध्यम  से  उन  लोगों  कै  खिलाफ  कानून  बसाया  जा  रहा  है  कि
 उनकी  भी  सजा  दी  जा  यहूं  बहुंत  ही  स्वागत  योग्य  बात  लेकिन  इसके  साथ-साथ  वहुत  सारी

 परेशानियां  बढ़  गंई  हैं  ।

 मैं  आपका  ध्यान  भप्रने  अजमेर  के  एक  छोटे  से  मसले  की  ओर  आकर्षित  करना

 चाहता  वहां  पर  एक  बस्ती  पहाड़ों  पर  बसी  हुई  पिछले  50  श्लालों  से  ।  वह  फारेस्ट  में  दर  थी  ।

 सन्  भी  से  पहले  स्टेट्र  ग॒बुर्नमेंट  का  ब्रह्मां  बहुत  ज्यादा  ध्ययन  लेकिन  अब  क्या  हो  रहा  वहां  के

 रहने  वालों  को  मूलभूत  सूविधाएं  प्री  हासिल  नहीं  हो  रही  क्योंकि  वह  क्षेत्र  फारेस्ट  में  अब

 मास्टर  प्लान  में  तबदीली  नहीं  हो  सकती  और  कुछ  कार्यवाही  नहीं  हो  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूं कि  फारेस्ट  लगाने  की  बात  होती  कंजरवेशन  बात  फारेस्ट  को  बढ़ाने  की  बात  होती  हैं  तो
 आप  स्टेट  गवर्नेमेंट  को  माध्यम  से  करते  लेकिन  जहां  ऐसे  मसले  हैं  कि  इस  एक्ट  के  आने  के  बाद  से  जों
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 रे फारेस्ट  लैण्ड  किसी  अदर-परपज  के  लिए  काम  तो  उसके  लिए  सन््ट्रल  गवर्नमेंट  के लंवल  पर  कमेटी

 बना  रखी  उससे  उसको  आप  कहते  हैं  अदर  परपज  के  लिये  काम  ली  जाएगी  तो  हम  वहां  से  एप्रूवल
 देंगे  ।  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  राजस्थान  के  सन्दभे  में  मनन््त्री  महोदय  बतायेंगे  कि  1980
 से  आज  1988  तक  मुश्किल  से  चार-पांच  केसेज  एप्रृवल  के  अदर-देन  परपज  के  लिए  दे  पाये  होंगे  ।
 लेकिन  इससे  काफी  परेशानी  बढ़  गई  अभी  एक  आदिवासी  भाई  बोल  रहे  थे--आदिव्रासी  का
 रिश्ता  तो  जंगलों  से  पति-पत्नी  का  रिश्ता  कोटिल  ने  कहा  था--देश  की  खनिज  सम्पदा  एक  इतनी
 बडी  सम्पदा  जिससे  हम  देश  का  विकास  कर  सकते  आज  जब  बजट  भाता  तो  हम  बजट  में

 रिसोसं-मोबिलाइजेशन  की  बात  करते  लेविन  आज  जो  स्थिति  पैदा  हो  गई  अगर  हम  इसका
 सरलीकरण  नहीं  तो  समस्या  पेदा  हो  जायेगी  ।  मैं  सुझ्काव  देना  चाहता  हूं  कि आप  इस  तरह  का
 प्रावधान  कर  दीजिये  कि  अगर  दो  हैक्टेयर  जमीन  किसी  फॉरेस्ट  के  काम  में  आएगी  उसके  अन्दर
 फॉरेस्ट  लगाना  इतनी  जमीन  दी  जायेगी  वे  सारे  अधिकार  आप  अपने  यहां  सुरक्षित  न
 स्टेट  गवन  मेंट  की  जो  आपकी  एजेंसी  जिसके  माध्यम  से  आप  फॉरेस्ट  को  देखते  आप  कृपा  करके
 स्टेट  लैवल  पर  इस  तरह  की  कमेटी  बनाईये  जो  अदर-दंन  फारेस्ट  परपज  के  लिए  काम  में  आने  वाली
 जो  भूमि  उसको  अधिकार  देकर  उसका  निपटारा  वहीं  कर  सकें  ।  आप  वन  उनसे  वनों
 की  सुरक्षा  उनसे  करवाएंगे  अगर  परमिशन  की  आती  है  तो  सैंद्रल  लंवल  पर  मैं  आपसे  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  कि  खनिज  सम्पदा  को  देखते  खनिज  दोहन  को  ध्यान  में  रखते  हुये  राजस्थान  स्टेट
 के  अन्दर  दो  सौ  करोड़  रुपये  से ज्यादा  साल  की  आमदनी  खनिज  विभाग  से  है  ।  उसके  ऊपर  कम  से
 कम  नहीं  तो  राजस्थान  के  अन्दर  20  लाख  आदप्षियों  को  रोजगार  भिला  हुआ  अग्र  यही
 स्थितियां  रहीं  तो  मैं  समझता  हूं  कि  आगामी  आने  बाले  समय  के  अन्दर  स्थिति  ह्डेलमेट  की  आ

 ग्राइंडिग  हाल्ट  भ्रा  जाएबया  ।  नये  भाप  दे  नहीं  रहे  लेकिम  पुराने  एरियाज  के  रिन्युअल  का  वक्त  था

 रहा  उनके  लिए  माइन्स  मिनिस्ट्री  ओर  स्टेट  भबनंमेंट  से  और  दूसरे  प्रोजक्ट्स  के  कली  यरेंस  को  त  रीके
 को  सरभीक रण  कर  दें  ।  जिससे  जो  बहुत  छोटे-छोटे  लोग  जो  ज्याद्य  टंक््लीकेलिटीज  में  नहीं  पड़ें
 तो  मैं  समझता  हूं  कि  बहुत  अच्छी  बात  होगी  ।

 ]

 पर्पाबरण  झोर  वत  अम्त्रो  खिसाउरंहमान  :  सभापति  इससे  पहले
 कि  मैं  इस  डिबेट  में  जो  इशूज  रेज  किये  गये  उनका  जवाब  मैं  आनरेबिल  हाउस  के  आनरेबिन
 मैस्त्रसं  का  जिम्होंने  इस  अमेंडमेंट  बिल  और  फॉरेस्ट  के  मसागल  में  जो  विलच्वस्पी  दिखाई  उनका

 बहुत  आभारी  हूं  ओर  बहुत  शृक्रमुजार  मोजूदा  जो  यह  एमेंडमेंट  बिल  इसका  स्कोप  बहुत
 खर  1980  का  जो  फोरेस्ट  कंजरवेशन  एक्ट  उस्र  वक्त  से  इस  वक्त  तक  उसको  हम्पलीमेंट  करने
 में  जो  कठिनाइयां  और  जो  बाज-बाज  शुबहा  पेदा  उन  शुवहात  को  दूर  करने  के  लिए  और  एक  श्ही
 दिशा  देमे  के  लिये  दरहकीकत  यह  एमेंडमेंट  बिल  हम  लाये  हैं  लेकिन  यहां  पर  जो  डिस्कशन  हुआ  है
 और  सही  तौर  पर  माननीय  सदस्यों  ने  जिस  तरह  की  इसमें  दिलचस्पी  दिखाई  उससे  डिस्कशन  का

 स्कोप  बहुत  ज्यादा  बढ़  गया  मैं  यह  नहीं  कहता  हूं  कि  जो  रुख  आनरेबिल  मैम्बर्स  ने  अख्तियार

 किया  वह  किसी  तरह  से  अनुचित  है  ।  मैं  कहता  हूं  कि  वाकया  यह  है  कि  एक  बहुत  ही  उचित  रुख

 उन्होंने  अख्तियार  किया  है  और  पूरे  के  पूरे  फौरेस्ट्री  सेक्टर  के  ऊपर  इसमें  बहस  आ  गई  इसमें  बहस
 आई  है  उन  चीजों  के  मुताल्लिक  जिनका  डाइरेक्ट  फौरेस्ट  एमेंडमेंट  बिल  से  ताल्लुक
 है  और  उन  इश्यूज  पर  भी  बहस  आई  जो  बाहर  के :
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 भरी  प्रजय  मुशरान  :  किसी  भी  साल  इस  मिनिस्ट्री  के  बजट  पर
 अब  मौका  आया  इसलिये  माननीय  सदस्य  अपनी  बात  कह  रहे  नहर  नहीं

 [  ध्नुवाव ]

 हक
 समापति  भहोदय  :  वह  आपको  बोलने  का  अथसर  नहीं  दे  रहे  मन्त्री  आप  जारी

 रख  ।

 ]

 भ्री  जिया  उरंहमान  प्रश्सारो  :  ये  हमारे  भतीजे  हमको  इस  तरह  से  परेशान  न  जरा  इनसे
 प्रोटेक्ट  कीजिये  ।

 मैं  यह  अर्ज  कर  रहा  था  कि  मैं  इसको  एप्रिशियेट  कर  रहा  हूं  जौर  यह  सही  बात  है  कि  जिस
 तरह  से  मेम्भर  साहबाम  ने  दिलचस्पी  दिखाई  और  जो  उनको  मौका  उसको  उन्होंने  प्रा-प्रा
 इस्तेमाल  किया  है  और  यह  बिल  जिसके  लिसे  दो  घंटे  का  समय  रखा  गया  उससे  कहीं  मेरा
 ख्याल  है  कि  तकरीबन  8  घंटे  और  उससे  भी  ज्यादा  वक्त  इस  हाऊस  ने  इस  पर  डिवोट  किया

 मैं  पहले  उन  बातों  के  बारे  जो  इस  फ्रोरेस्ट  बिल  के  मृताल्लिक  नहीं
 हैं  और  जो  फोरेस्ट  की  जनरल  पालिसी  के  मुताल्लिक  आपसे  अर्ज  करना  चाहूंगा  और  जो  इृश्यूज
 आनरेबिल  मेंम्बस  ने  रेज  किये  उनके  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  और  उसके  बाद  जो  फारेस्ट

 रवेशन  )  एमेंडमेंट  बिल  हमारे  सामने  उस  बिल  के  मुताल्लिक  कुछ  अर्ज  करना  चाहूंगा  ।

 एक  सवाल  पर्टनिन्टली  यहां  पर  उठाया  गया  कि  आखिर  हुमारा  जो  फोरेस्ट  एरिया  वह
 कितना  है  ।  मैं  यहां  पर  यह  अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  दो  अलग-अलग  चीजें  हैं  भौर  कभी-कभी  ऐश़ा
 होता  है  कि  हम  इन  दोनों  चीजों  में  कंफ्यूज  हो  जाते  एक  चीज  है  फौरेस्ट  एरिया  रिकार्डेड  ओर

 दूसरी  चीज  है  ट्री  कवर  ।  ये  दोनों  अलब्र-अलग  चीजें  वह  जरूरी  नहीं  है  कि  सारे  का  सारा  फोरेस्ट

 एरिया  ट्री-कवर  के  अन्डर  फोरेस्ट  से  हम  यह  मुराद  लेते  हैं  कि वह  जो  फोरेस्ट  एरिया  के
 तौर  पर  रिकार्डेड  है  हमारे  पास  ।  इस  मुल्क  में  कुदरत  ने  जो  वेराइटी  दी  है  कक््लाइमेट  तो  उन
 मेटिक  रीजन्स  में  वेराइटी  की  वजह  से  ।

 भो  श्रोबललभ  पालनिप्रही  :  जो  फौरेस्ट  एरिया  बोल  कर  रिकाडं  में  भा  जाता  उसी
 को  फौरेस्ट  मान  जेते  हैं  । जो  सही  तौर  पर  फौरेस्ट  उनको  मानना

 |

 भरो  जियाउरंहमान  भ्रस्तारी  :  यदि  मेरा  भाषण  पूरा  होने  के  बाद  प्रएन  पूछे  जायें  तो  मैं  उसकी

 सराहना  करूंभा  ।  अन्यथा  निरम्तरता  टूट  जायेगी  ।

 श्री  श्रलय  सुझ़रान  :  एक  चौथाई  क्षेत्र  वन  का  सर्वेक्षण  नहीं  किया

 सभापति  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  आप  जारी  रख  सकते  हैं  मैं  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन

 करूंगा  कि  इस  समय  हस्तक्षेप  न  डनको  अपना  उत्तर  पूरा  करने  इसके  ढाद  आप  स्पष्टीकरण

 के  लिये  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ।
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 ॥  !।.  वि  wt जियाउरंहमान भ्रभ्सारो : तो मैं यह अर्ज कर रहा था जिसको हम फोरेस्ट एरिया  +
 भ्री  जियाउरंहमान  ध्र्सारो  :  तो  मैं  यह  अर्ज  कर  रहा  था  जिसको  हम  फोरेस्ट  एरिया  कहते

 हैं  उसमें  हमारे  जो  क्लाईमेटिक  रीजंस  में  जो  कोल्ड  एरियाज  जो  डेजर्ट  एरियाज  हैं  जहां  पंर्र  कि

 से  ढ्र  उप्तको  भरी  फोरेस्ट  एरिया  इंक्लूड  ऋरते  हैं  रे  झाड़ियई  उनको
 भी  हम  फोरेस्ट  लेंड  में  इंक्लूड  व  रते  हमारे  पास  कुछ  ग्रास  लेंड  है  जहां  पर  कि  सिवाय  घास  कुछ
 नहीं  उसको  भी  हम  फोरेस्ट  एरिया  में  इंक्लूड  कचते  जहां  पर  घने  दरख्त  हैं  धौर  इतने  घने
 दरख्त  हैं  कि जिनके  बीच  से  आदमी  आर-पार  नहीं  जा  आर-पार  जाना  मुमकिन  ही  नहीं  हो

 ऐसे  नेचुरल  फोरेस्ट  को  भी  फोरेस्ट  ए  रिक्ा  में  इंकलूड  ॥.  है

 हमारे  पास  जो  रिकाडिढ  फोरेस्ट  एरिया  है  वह  है  75.29  मिलियन  हेक्टेयर  जो  कि  टींटेल
 ग्राफिकल  एरिया  का  Sas  परेंट  ह ैऔर  जो  द्वी  एरिया  है  वह  ।

 हेस््ट्रेयर  एरिया  है  जोकि  ठोटल  फ्योग्राफिकल  एरिया  का  20.2  परसेन्ट-ढनता  तो  ये  दोनों  अलग
 अलग  हिस्से  हैं।--+ट्री  कबर्ड  ओर  रिकार्डिड  फोरेक्ट  एपिया  22.9  परझ्चेंट  ।  ४721७)

 [  ध्रमुबाद  ]

 संमापति  भहोदया  :  मैं  अपकी  रक्षा  करूंगी  चिन्ता  न  करें
 ।  ह

 भ्रो  जियाउरंहुमान  धन्सछो  .;  धम्पव  महो  दया  !

 )

 लि

 मं:बति  महींदयां  :  मैं  किसी  का  हस्तक्षेप  नहीं  चाहती  हूं  वह  जो  कहना  चाहते  उन्हें  कहने
 पहले  उन्हें  जवाब  देंने  दीजिये  ।

 भ्री  प्रद्धव  मुन्नराग  :  सह्रोदया  आप  सेरी  रक्षा  करें  ढनके  मंत्री महोदय  के  रूप में
 रक्षक  मेरे  नहीं  ।  दि

 $  १६४  हैं.आपको  5  8  संरक्षण  5-३ ल्अ  व  की  7

 समापति  महोदया  :  कृपया  जारी  रखें  ।
 हि  + ।  ७०५  ।  ८०१  9

 भी  वी०  झोमनाड़ोबश्रर  भापको  पता  :  है.कि  आप-बेना  से  हैं  आपको  फिसी:संरक्षण की
 आवश्यकता  नहीं

 ]
 हूँ  3०६०

 इसकी
 भो  जियाउरंहमान  प्रम्सारी  :  मैं  अब  इस  बात  :  को  त़रफ  दिलाना  चाहता  है ँ“-  पहਂ

 बात  सही  है  कि  ओवर  द  इयसं  लम्बे  असे  में  फोरेस्ट  का  बुरी  तरह  से  इन्वेजन  हुआ  है  ।  इसकी  क्या  वजह
 हैं  इंसकी  हमें  ठीक  से  संमेश  सेना  चाहिये  ।

 का भी agar है i हन॑ सबके बढ़ने से

 सबसे  बढ़ा  सबब  हमारे  फोरेस्ट  एरियाज  के  इन्वेजन  का  है  पापुलेशन  का  आबादी  का
 बेतेहेशाਂ  एक्सप्लॉजन  और  सॉंथ  में  केटल  पापुलेशर  का  भी  बैंढ़ुमा  है  ।  इन॑  सबके  बढ़ने  से  टिम्बर
 को  बढ़े  ,  इंडस्ट्रीयलाईजेशन  आफ  टिम्बर  इंडस्ट्री  को  बढ़ना  जिसके  कारण  टिम्बर  की  मांग का
 बढ़ना  इन  सब  वजहों  से  फोरेस्ट  का  इवेजन  बहुत  तेजी  से  हुआ  ।  इसमें  कोई  श॑वहा

 नहीं है कि अब हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गये हैं जहां पर इसको नजर अन्दांज नहीं किया जा



 22,  महायण
 1910  )  वन्र  संशप्रेधन  विध्तेयक,,(--जारी )

 मैं  आपसे  अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  हमें  अपनी  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  ग|ंधी  का
 पूरे  तौर  पर  आभार  प्रकट  करना  चाहिये  |  हमें  उनका  जितना  आभार  प्रकट  करना  उनका
 जित्रका  एहसानमन्द  होना  वह  हम  नहीं  छल  हैं  ।  उन्होंने  सबसे  पहले  इस  बात  की  भज|कत्त
 को  समझ  कर  इकोलोजिकल  जेलेंस  को  कायम  क  रने  तरफ  मुल्क  की  तवज््जोह  दिलाई॥

 मेरें  ख्याल  में  हिन्दुस्तान  की  तवारीख  में  स्टोकहोम  का  कंवेंशन  एक  ल्ेंडमा्क  है  जिसमें  श्रीमती
 इन्दिरा  गांधी  ने  इकोलोजीकल  बेलेंस  और  एनवायरनमेंट  को  कायम  करने  के  एक  क्  न्द्री  में  नहीं
 बल्कि  तमाम  दुनिया  के  इकोलोजिकल  वेलेंस  और  एनवायरनमेट  को  प्रोटेक्ट  करने  के लिए  बहुत  मजबूती
 के  साथ  तकरीर  की  |  उससे  पूरी  दुनिया  में  एक  फिज्या  बनी  ।  इसके  बाद  हमारे  मौजूद  मंत्री  जी
 ने  जो  इंपोट्स  इसको  जिस  तरह  से  डिपार्टमेंट  आफ  एन्वायनेमेंट  अलग  अलग  मिनिस्द्री
 कायम  उससे  भी  काफी  लाभ  हुआ  मेरी  खुशनसीबी  है  कि  मेरे  पास  वह  महकमा  है  जो  हस

 मुल्क  की  जिन्दगी  के  जमीते  की  जिन्दगी  के  पूरी  लाइफ  के  लिए  इंतहाई  क्रहम  मैंने
 आपसे  अर्ज  किया  कि  बायोटिक  प्रेशर  और  फ्युअल  इंडस्ट्रियल  वुड  की  जो  कमी  है
 वहूं  दर-हकीकत  रियल  काज  है,हमारे  फ़ारेस्ट  के  डेनुडेड  होते  सवाल  यह  है  कि  अगर  हम  डेनुडेड़
 बचाना  चाहते  हैँ  तो.सिर्फ  लोगों  में  प्रचार  करके  कि  दर्ख्तों  को  बचाओ  फ्यूचर  जनरेशन  के  महज
 इस  प्रचार  से  और  महज  परपंच  से  भाष  फारेस्ट  रेसोर्सेस  को  बचा  सकते  फारेस्ट  रेसोसेस  को

 बचाने  के  लिए  जरूरी  है  कि  लोगों  की  बेसिक  .  जरूरियात  जो  रोजमर्रा  की  जिन्दगी  में  होती  हैं
 उनको  पूरा  करने  के  लिए  कोई  प्रोग्राम  होना  चाहिये  और  यही  सबब  है  क्ि  हमारे  प्रधान  मन्त्री
 श्री  राजीव  गांधी  जी  ने  वेस्ट  लैंड  डेवलपमेंट  किया  और,इसका  कयाम  करते  बकत

 उन्होंने  जो  अल्फाज  कह्टे  थे  वे  अल्फ़ाज  भी  हमारी  पालिसी  के  गाइड़िंग  प्रिंसिपल  हैं  ।  उन्होंने  कहा
 था  कि  लाजं  स्केल  डीफारेस्टेशन  से  इकलाजिकल  इंबेलेस  हुमा  इकालाजिकल  इशूज  बड़े  हुए  हैं  भोर

 बहुत  से  छोशो-क्कनामिक  प्राब्लम्स  आये  उन्होंने  कहा  था  कि  इकवा  च्यहिये  ।
 डीफारेस्टेशन  रोकसे  के  लिए  फ़ब  काल  यह  .  बात  उन्होंने  वक्त  कही  थी  जब  ब्रेस्ट
 लैंड  डेवलपमेंट  किया  जा  रहा  -  उन्होंने  कि  .  इसीलिए  वेस्ट  ल़ंप्क

 डेवलपमेंट  कृयग्रम  किया  रहा  इस्रके  टार्रेट  के  गभ्रतुसार  फ्युअल  स्मात्र
 फाडर  आदि  की  की  रोजमर्रा  की  जक़रियात  को  पूरा  करने  के  लिए  5  लाख  हेक़ठेयर  पर

 इयर  प्लांदेशत़  किया  जाता  लोगों  की  द्रेसिक  जरूएरिय्रात  को  पूरा  करवे  के  लिए  यह  बोर्ड  क्षपम

 किया  गया  थ्प  और  जूस के  किए  लेकित  इसके  लिए  जोगों  की  क्रिक्िसिएनम्त

 बहुत  हद  तक  सही  लंड  डेबलपमेंद  बडे  का  सिर्फ  यह  नहीं  था  कि  गह-जमह  प्लांटेशन
 करता  इसका  सक़्से  बड़ा.क्यम  था  कि  देशभर  में  ऐसी  जूमृति  पेदा  की  ऐसी  पेदा

 की  जाए  लोगों  की  ब्रेसिक  क्ीद्ूस  को  प्रूर्रा  करने  के  लिए  लोग  स्वयं  खड़े  हो  जाएं  महज

 मेंट  के  भरोसे  सरकाड़ी  खजात़े  के  ,  प्ररोसे  प्र  अवग्रम  की  बढ़ती  ,  हुई  नी  ड्स  के  पूरा  नहीं  किया  जा
 सकता  ज़ब़्  तक  लोगों  क|  एन्वहवूमेंट  ,  उम्र में  न  द्वो  ।  वेम्द्र  लंण्ड:डेव्रलप्रमेंढ  का  सिर्फ  स्जांटे शत
 नहीं  यह  था  इसमें  भोगों  को  इस्वाल्व  कियय  किस  तरह  श्े  यह

 एक  पीपुल  मूवमेंट  किस  इनमें  पैदा:की  ज़ाए  कि  वेस्ट  डेवलपमेंट  का

 प्रोग्रास  सरकारी  प्रोग्राम  यह  प्रोग्राम  जोग़ों  की  ,  भलाई  के  लिए  इसका  फ़ायड़ा  अप

 लोगों  को  ही  पहुंचता  .

 '  इसमें  कौताहियों  की  बात  में  बहुत  संफाई  के  साथ  इस  हाउस  में  कहना  धाहता  हू  वेस्ट  लेण्ड

 डेवलपमेंट  बोर्ड  को  जिन  लाइन्स  पर  चलना  चाहिए  उन  पर  चलने  में  कोताहियां  हुई  इसमें  कौई pif  पाक  ch  yore

 शि
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 जियाउरंहमान  प्रम्सारी  ]

 झक  नहीं  कोई  शुबह  नहीं  इस  बात  को  मैं  हस  हाउस  में  कहना  चाहता  हूं  ।  बाई  एंड  ला  इस  बोर्ड
 का  काम  सिर्फ  प्लाटेशन  का  रहा  और  वह  प्लंटेशन  का  प्रोग्राम  भी  कहीं-कहीं  पर  ऐसा  हैपहैजरं  रहा  है
 जिसने  बहुत  सी  प्राबलम्स  पैदा  कर  दी  मसलन  यूक  लिप्टस  का  प्लान्टेशन  ।  यह  सही  है  कि  हमको
 जरूरत  थी  कि  कोई  ऐसी  स्पेसीज  का  प्लान्टेशन  हो  जिसमें  बायोमास  जल्दी  से  मिल  सके  ताकि  हमारी
 आवश्यकता  पूरी  हो  सके  ।  महज  उस  चीज  को  नजर  में  रखकर  एक  ही  स्पेसीज  के  दरख्त  का  प्लान्टेशन
 करना  और  लोकल  लोगों  की  नीड्स  को  सामने  न  उसने  हमारे  सामने  बहुत  सी  समस्याएं  पैदा
 कर  हाल  ही  में  जो  वेस्टलैंड  डवलपमेंट  बोर्ड  की  मीटिंग  हुई  उसमें  हमने  पुराने  कार्यकलापों  को

 रिव्यू  किया  ।  उसमें  हम  कुछ  बुनियादी  परिवतंन  लाना  चाहते  हमने  140  जिलों  की  पूरी  मैपिग
 इस  तरह  तैयार  की  है  कि  उसमें  विलेजवाइज  और  कहां-कहां  पर  वेस्टलैण्ड  है  वह  हमको  मालूम
 हमने  बेस्टसैण्ड  डबलप  करने  का  प्रोग्राम  लिया  हुआ  है  लेकिन  हमारे  सामने  वेस्टलैण्ड  की  साफ  तस्वीर

 नहीं  थी  कि  वेस्टलैण्ड  कहाँ-कहां  कितनी  मात्रा  में  है  और  किन-किन  कार्यों  के लिये  उसको  यूटिलाईज
 किया  जा  सकता  उसकी  कोई  साइंटिफिक  स्टडी  नहीं  थी  कि  परटिकुलर  एरिया  में  लोगों  की  क्या

 नीड्स  लोगों  की आवश्यकता  का  पता  नहीं  था  जिस  प्रोग्राम  में  हम  प्रोसीड  करना  चाहते  हमारे
 प्रधान  मंत्री  जी  का  इसमें  पूरा  संरक्षण  हमने  विलेज  और  डिस्ट्रीकट  लेवल  पर  जिन  लोगों  के  लिये

 हम  प्लान्टेशन  करना  चाहते  हैं  आइडेंटीफाई  वेरट  लैण्ड  एरिया  में  एक  प्रोग्राम  बनाया  जो  उनकी
 टेशन  से  होगा  कि  कितने  हिस्से  में  हमको  ग्रास  लण्ड  डवलप  करनी  चाहिए  और  कितने  एरिया  में

 फ्यूअल  वुड्ध  लगाना  चाहिए  और  कितने  हिस्से  में  ऐसे  दरख्त  लगाने  चाहिए  कि  उनकी  रोजमर्रा  की
 जिन्दगी  में  कुछ  फल  खाने  को  मिल  जाएं  और  स्माल  टिम्बर  के  लिये  इस्तेमाल  हो  अगर  कोई
 जमीन  रहती  है  तो  वे  स्माल  फारमर्स  अपनी-अपनी  होल्डींग्स  में  ऐसे  दरख्त  लगाएं  जो  इंडस्ट्रीयल  गुड्स
 के  तौर  पर  काम  आ  सकते  हैं  और  जिनसे  उनकी  आमदनी  में  इजाफा  हो  सकता  इस  शक्ल  में  इस
 प्रोग्राम  को  करना  चाहते  हमारा  यकीन  है  कि  अगर  वेस्ट  लैंड  डवसपमेंट  का  प्रोग्राम  इस  तरह  से
 भले  जो  लोगों  की  सलाह  से  और  लोगों  को  इन्वाल्व  करके  हो  तो  हमारा  ख्याल  है  कि  पूरे  मुल्क  में  ऐसी
 फिजा  कायम  होभी  कि  लोग  उसमें  अपना  पार्थिसिपेशन  समझने  लगेंगे  और  उन  वनों  को  जिनको  वे
 प्लायंट  करते  उनको  समझेंमे  कि  यह  हमारी  सम्पत्ति  है  जिसे  हमें  ज्यादा  से  ज्यादा  बचाना  चाहिए  भौर
 उनकी  रोजनर्रा  की  जरूरतें  भी  पूरी  हो  अगर  हमने  उनकी  बेसिक  जरूरतों  को  नेगलेक्ट  क्रिया
 तो  हमें  अंदेशा  है  कि  जो  बाकी  फारेस्ट  एरियाज  हैं  उनको  भी  प्रोटेक्ट  नहीं  कर  पाएंगे  और  जो  बख्ती
 जरूरतें  होती  हैं  उनको  पूरा  किये  बगेर  नहीं  रह  सकते  |  केरोसीन  गैस  देना  और  पावर  कनेक्शन
 देने  के  लिए  सुझाव  आये  जो  लोग  देहात  की  जिन्दगी  रे  वाकिफ  हैं  वे  जानते  हैं  कि  ये  सारे
 जल्स  बहुत  छोटे  सैक्शन  आफ  पापुलेशन  के  लिये  आज  भी  देहातों  में  जो  गरीब  लोग  हैं  उनके  घरों
 का  कोई  न  कोई  औरत  या  बच्चा  दिन  भर  अपने  चूल्हे  में  जलामे  के  लिये  मुफ्त  की  लकड़ी  खोजता

 कहीं  पर  गोबर  मिल  जाता  तो  गोबर  ले  लेता  है  और  कहीं  से  लकड़ी  का  टुकड़ा  मिल  जाता  है  तो

 बह  ले  लेता  उस  मुफ्त  के  इंधन  से  बच्चों  क ैलिए  खाना  तैयार  किया  जाता  आज  अगर  हमने
 उनको  गैस  और  बिजली  के  कनेक्शन  देमे  का  इम्तजाम  कर  लिया  तो  उनके  पास  इतना  पेसा  कहां  है
 कि  जिस  चीज  को  वे  मुफ्त  में  हासिल  कर  सकते  थे  उसके  लिए  पंशा  खं  करके  इसलिए  जरूरत

 है  कोई  दूसरा  विलल्प  नहीं  है  जब  तक  कि  हमारा  जीवन  स्तर  उस  स्तर  तक  नहीं  पहुंच  जाये  कि  हम

 हर  शरुश  को  इस  लायक  बना  दें  कि  वहू  अपनी  जरूरत  की  चीजों  को  पेसा  देकर  खरीद  सकता  उस
 यक्त  तक  हमारी  मजबूरी  है  कि  हमको  फ्यूल  वुड  के  इन्तजाम  के  लिए  सोचना  अगर  हम  ऐसा
 नहीं  करेंगे  तो  हमारा  फारेस्ट  डेनोडेशन  नहीं  बच  मैं  यहीं  पर  एक  बात  और  कहना  चाहता
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 अभी  दो-तीन  रोज  पहले  नई  वन  नीति  घोषित  हुई  उस  नई  नीति  में  बहुत  सी  ऐसी  चीजें  कही  गई  हैं
 जो  हमारी  1952  की  पुरानी  राष्ट्रीय  नीति  में  नहीं  बेसिक  इश्यू  वही  है  कि  टोटल  लैंड  एरिया  का

 एक  बटा  तीन  अण्डर  फारेस्ट  कवर  होना  लेकिन  उसमें  सवाल  यह  है  कि  जो  इस  किस्म  के
 डी-प्रेडेड  फारेस्ट  एरिया  है  उनका  एफारेस्टेशन  हम  करना  चाहते  हैं  तो  जंगलों  में  जो  गांव  हैं  जहां
 वासी  रहते  हैं  जो  फारेस्ट  एरिया  का  पार्ट  एन्ह  पाल  है  उसको  वन  से  अलग  नहीं  किया  जा

 वह  वनों  में  शामिल  जब  तक  हम  उसको  शामिल  नहीं  करेंगे  हमको  अंदेशा  है  कि  हम  पूरे  तौर  पर
 डी-ग्रेडेड  फारेस्ट  एरिया  का  एफारेस्टेशन  नहीं  कर  सकते  |  हमें  इससे  अंदेशा  है  कि  हमारी  सारी

 नाएं  बेकार  हो  जाएंगी  ।  इसलिए  हम  चाहते  हैं  कि  हमें  उन  डी-प्रेडेड  फारेस्ट  एरियाज  में  भादिवासियों
 गांव  के  रहने  वालों  को  शामिल  करें  और  डेन्यूडड  फारेस्ट  एरिया  को  एफारेस्टेशन  ट्राइबल

 के  सिलसिले  में  बात  कही  गई  ।  नई  वन  नीति  में  ट्राइवल  की  रुचि  उनके  अधिकारों  को  प्रोटेक्ट
 करने  के  लिए  हमने  बड़ी  जोरदारी  के  साथ  कहा  है  और  हम  इस  बात  के  लिये  वचनबद्ध  हैं  कि  ट्राइबल
 और  विलेज  कम्यूनिटी  के  इन्टरेस्ट  को  सेफगार्ड  करेंगे  और  उसके  लिये  जो  कुछ  भी  करना  होगा  हम

 हम  उसमें  एक  कदम  भी  पीछे  हटने  के  लिये  तैयार  नहीं  हम  वन  क्षेत्र  को  उचद्योगपतियों
 को  देगे  के  लिए  हरगिज  तैयार  नहीं  इसलिये  कि  अगर  हमने  एक  मतंबा  तय  कर  लिया  और  बन
 क्षेत्र  में  उद्योग  बना  दिये  तो  फारेस्ट  एरिया  इस  मुल्क  में  रहने  वाला  नहीं  सारे  का  सारा  एरिया

 डी-न्यूडेड  होता  चला  जायेगा  और  फिर  हमारे  सामने  ऐसी  भयावह  स्थिति  और  भयानक  सूरत  आ
 जायेगी  कि  इस  भयानक  सूरत  से  बचने  का  रास्ता  मुश्किल  से  ही  हमको  नजर  आयेगा  ।  इसलिये  हमारा
 फर्म  डिसीजन  है  कि  हम  डी-ग्रेडेड  फारेस्ट  एरिया  को  इन्डस्ट्रियल  पपंज  के  लिये  उद्योगपतियों  को  नहीं

 अलबत्ता  जो  हमारे  छोटे  किसान  कम्युनिटी  लैंड्स  है  उस  जगह  वृक्षारोपण  होता  है  और

 स्ट्रियन  गुड्स  पैदा  होती  हैं  तो  उसमें  हमें  कोई  एतराज  नहीं  लेकिन  फारेस्ट  एरिया  को  हम
 उद्योगपतियों  को  देने  को  तैयार  नहीं  अलबत्ता  जो  फारेस्ट  एरिया  में  वीकर  सेक्शन  रहते  ट्राइबल

 हरिजन  हैं  या  दूसरे  कमजोर  वर्ग  के  लोग  हैं  उनको  हम  सुरक्षा  देने  के  लिये  पूरे  साहस  और  पूरी
 ईमानवारी  के  साथ  हर  कदम  उठाएंगे  ।  यह  हमारा  निर्णय  मैं  बहुत  वन  नीति  जो  नई
 घोषित  हुई  उसके  बारे  में  नहीं  कहना  मैं  एक-दो  बातें  भर्ज  करना  चाहता  हूं  ।  एक  बात तो
 सख्त-से-सख्त  सजा  देने  के  बारे  में  कही  गई  है  ।  आपका  सम्बन्ध  जबान  से  जरूर  हो  सकता
 मैं  आपसे  अज  कर  रहा  )

 4.00  म०  १०

 [  प्रभुवाव  ]

 समापति  महोवया  :  मंत्री  अब  हम  कार्य-सूची  का  अगला  विषय  चार  बजे

 संसदीय  कार्य  मम्त्री  तथा  सूचना  शोर  प्रसारण  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :  मैं  सदन
 के  समक्ष  उसके  विचारार्थ  एक  बात  रखता  हमारी  अनेक  समश्याएं  हैं  क्योंकि  कल  एक  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  विषय  रखा  जा  रहा  है  तथा  16  तारीख  को  सभा  का  यह  सत्र  समाप्त  हो  जाएगा  यदि
 सभा  सहमत  हो  तो  हम  कुछ  समय  तक  इस  पर  चर्चा  जारी  रखते  हुए  इस  विधेयक  को  आज  ही
 पारित  कर  सकते  हैं  ।  इसमें  अधिक  से  अधिक  आधा  घंटा  लगेगा  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  सभा  इससे  सहमत  है  ?

 अनेक  माननोप  सदस्य  :  जी  हां  ।
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 समापति  महोदया  :  मैं  समझता  हूं  कि  यह्  सभा  की  सवंसम्मत  राय  मैं  विधेयक  के  पारित

 होने  के  बाद  चर्चा  को

 )

 ओर  के०  पो०  सिह  देव  :  हम  विधेयक  को  पारित  करने  में  सहमंत  बशतें  इसमें

 सरक्षोपाय  रखे  जाएं  तथा  हमारे  प्रश्नों  का  सन्तोषभ्रद  उत्तर

 समापति  संहोदया  :  कृपयां  अपना  स्थान  ग्रृंहण  करें  तथा  मंत्री  महोदय  को  उत्तर  देने  दें  ।  विधेयक

 पारित  करने  के  बाद  हम  अंगेला  विषय  लेंगे  ।

 श्री  जियाउरहमान  अंसारी  :  मैं  विशिष्ट  व्यवस्था  की  बात  करता  हूं'**

 सभापति  भहो दया  :  आपको  कितेना  समय  और  चाहिए  ?

 श्री  लियाउरंहमान  अंसारी  :  कम  से  कम  15  मिनट  ।

 समांपति  महीश्या  :  अच्छां  आप  जारी  रखें  ।

 भो  जियावरंहमान  अंसारी  :  मैं  अब  इस  स्पेसिंफिक  फारेस्ट  कन्जवेशन  एंक्ट  से  संबंधित
 बिल  पर  यहां  जो  कमैंट्स  किये  गंये  उनके  मुतौल्लिक  अर्ज  करना  चाहता  संबसे  पहले  यह  बिले
 1980  में  सदन  में  लाया  गंया  ।  हमारे  बहुत  से  आंनरेबल  मैम्बस  ने  एक  बात  कंही  है  कि  इसकी  कुंछे

 पांवर्स  स्टेट  गयर्नभेंट्स  को  क्यों  नहीं  डेलीगेट  कर  दी  इसमें  क्या  हर्ज  मैं  उनकी
 उनकी  कठिनाइयों  को  समझता  भी  हूँ  और  उनसे  सहानुभूति  भी  रखता  हूं  लेकिन  आपके  माध्यम  से
 अर्ज  करता  हूं  कि  इससे  बेहतर  होगा  कि  हंम  इस  बिल  को  ही  स्क्रेप  कर  दें  ।  उसकी  वजह  भी  मैं  आपसे
 अर्ज  करना  चाहता  1951  से  1980  तक  इस  बिब  का  सम्बन्ध  फौरैस्ट  की  डीन्यूडेशन  से

 नहीं  बल्कि  इसका  परपज  था  फौरेस्ट  एरियाज  को  नॉन-फोरैस्ट्री  परपजेज  के  लिये  ढाइवर्ट  करना

 नॉन-फोरंस्ट्री  परपजेज  में  कोई  प्रोजेक्ट  भी  शामिल  सड़कें  भी  शामिल  मतलब  यह  है  कि
 किसी  भी  काय॑  के  लिये  फोरैस्ट  एरिया  को  डाइवर्ट  किया  जा  सकता  उस  स्थिति  में  यह  बिल  या  यह
 एक्ट  इनवोक  होगा  ।  अब  मैं  आपसे  यह  अज  करना  चाहता  हूं  कि  इस  बिल  या  इस  एक्ट  को  बनाने  की
 जरूरत  क्यों  पड़ी  ।  सन्  1951  से  1980  तक  लगभग  4.238  पमिलियन  हैक्टेयर  फोर॑स्ट  लेंड  अन्य
 जेज  के  लिए  डाइवर्ट  हो  इसके  माने  यह  हुए  कि  लगभग  1.5  मिलियन  हैक्टेयर  प्रति  वर्ष  की  दर  से
 फोर॑स्ट  लैंड  डाइवर्ट  दूसरे  परपजेज  के  यह  बात  सही  उस  समय  तक  फौर॑स्ट  कन्जवेंशन
 का  हमारे  सामने  कोई  कंसैप्ट  नहीं  सिर्फ  रिवेन्यू  यील्डिग  के  उद्दे  श्य  से  फोरैस्ट  लैंड  का  प्रयोग  किया
 जा  सकता  था  जिससे  हमें  ज्यादा  से  ज्यादा  रिवेन्यू  मिल  ज्यादा  से  ज्यादा  यील्ड  ली  जा  मतलब

 यह  कि  जितना  इसे  दृह्  जा  उतना  दुह  लिया  जाये  ।  उसके  बाद  अधिक  अन्न  उपजाओ  कारयंत्रमं

 सामने  उसकी  तलवार  भी  फोरैस्ट  एरियाज  पर  उसके  लिए  भी  फौर॑स्ट  एरिया  क्लिअरं
 किया  कहा  गया  कि  इस  जमीन  को  काश्त  के  लिये  कन्वर्ट  करो  तोकि  देश  में  ज्यादा  से  ज्यादा
 गलला  पैदा  हो  फिर  इरीगेशन  प्रोजैक्ट्स  की  जरूरत  उसका  न्जला  भी  फौरंस्ट  लैंड  परर्र

 पड़ा  कि  जो  कुछ  फोरेस्ट  एरियाज  पर  करो  ।  फिर  ह्वाइडल  प्रोजेक्ट्स  की  जरूरत  महसूस  की

 गई  और  उसका  नजला  भी  फौरैस्ट  एरियाज  पर  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  देश  में  फौरेस्ट  को  बचाने

 के  लिए  डेवलपमैंट  प्रोजेक्ट्स  न  बनाये  डेवलपमैंट  एक्टिविंटीज  न  की  वे  भी  जरूरी  हैं >
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 इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  हो  सकतीं  और  इस  एक्ट  की  यह  मंशा  भी  नहीं  है  कि  देश  में  कोई  डेवलपमैंट
 एंक्टिविटीज़  न  की  जाएं

 हम  डेवलपमैंटल  एक्टिविटीज  के  खिलाफ  नहीं  हम  चाहते  हैं  कि  डेवलपमैंटल  एक्टिविटीज  बहुत
 काफी  असें  तक  बरकरार  ऐसा  न  हो  कि  ढे  वलपमैंटल  के  नाम  पर  ऐसी  स्टेज  भरा  जाये  जिस  स्टेज  पर

 मालूम  हो  कि  अब  हम  कुछ  करने  के  लायक  नहीं  रहे  हैं  और  हमारा  सारा  डेवलपमैंट  का  प्रोसेस  खत्म  हो
 अभी  कुछ  मेम्बरान  ने  तस्किरा  किया  कि  बगैर  सोचे-समझे  बगेर  एनवाय  रनमेंट  प्लान  बनाग्रे

 हुए  बहुत  से  ऐसे  प्रोजक्ट  बने  हैं  पास्ट  डेम्स  बने  हाइड़ो  इलेक्ट्रिक  प्रोज॑बट  हैं  इरिगेशन  प्रोजेक्ट  हैं
 या  मल्टी  परपज  प्रोजेक्ट्स  उनमें  आज  सिल्टेशन  होकर  इस  हृद  तक  हम  पहुंच  गये  हैं  कि आज

 हुम  कठिनाई  में  मुसीबत  में  हैं  भौर  हमें  यह  अंदाजा  हो  रहा  है  कि  सारा  पैसा  जो  उसमें  खर्च  किया
 गया  भा  वह  सारा  डबा  जा  रहा  रीवसं  में  सिल्टेशन  हो  रहा  हम  सिर्फ  यह  चाहते  हैं  कि  जब
 भी  कोई  प्रोजेक्ट  बनाया  उस  प्रोज॑क्ट  में  उसके  कैचमेंट  एरिया  में  ट्रीटमेंट  का  क्या  प्रपोजल  जो

 वहां  के  अ।उस्टीज  ज्याद।तर  उनमें  हरिजन  होते  आदिवासी  होते  वीकर  संकशंस  होते  उन
 भाउस्टीज  को  रीहैबिलिटेट  करने  के  लिये  क्या  प्रावीजन  रखा  गया  है  ओर  जंसा  कि  अभी  हमारे  दोस्त
 ने  कहा  कि  डेम  तेयार  हो  लेकिन  कमांड  एरिया  का  डब्र॒लपमेंट  नहीं  कमांड  एरिया  में
 डवलपमेंट  का  प्रोजक्ट  डंम  के  प्रोजेक्ट  को  प्रपोज  करने  के  वक्त  नहीं  दिया  गया  डेैम  का  प्रोजेक्ट
 अलग  दिया  गया  था  और  कमांड  एरिया  के  डवलपमेंट  का  प्रोजैक्ट  बाद  में  रखा  गया  ।  नतीजा  यह

 हुआ  कि  डेम  बन  करके  तैयार  हो  गया  और  पानी  भर  गया  और  वह  पानी  निकल  नहीं  रहा  है  जब  तक

 यह  प्रोजैक्ट  या  यहां  से  क््लियर  न  तो  ये  कठिनाई  ऐसी  आईं  जिन  कठिनाइयों  की  वजह  से  हमने

 यह  जरूरत  महसूस  की  ।  सन  1980  में  कि  फारेस्ट  कंज  रवेशन  एक्ट  लाना  चाहिए  ।  इसके  लिये  हम
 फारेस्ट  को  क॒क्रेन्ट  लिस्ट  में  लाये  और  कान््करेन्ट  लिस्ट  में  आने  के  बाद  फारेस्ट  को  बचाने  के  लिये  यह
 फारेस्ट  कान्जरवेशन  एक्ट  उसके  बाद  नतीजा  यह  हुआ  कि  वह  फारेस्ट  लैंड  जो  1.5  लाख

 हैक्टेयर  पर  ईयर  के  हिसाब  से  डाईवर्ट  हो  रही  थी  वह  डाइवर्शन  आज  16  हजार  हैक्टेयर  पर  ईयर  के
 ऊपर  आ  गया  इतना  हमने  रिड्यूस  किया  है  ।

 मैं  स्टेट  गवनमेंट  की  ओर  ऑनरेबल  मैम्बस  की  कठिनाइयों  से  वाकिफ  मैं  देहात  से
 आता  हमने  यह्  कोशिश  की  है  कि  उस  प्रॉसीजर  को  बहुत  ज्यादा  सिम्पलीफाई  लेकिन  हमारी
 कठिनाई  यह  है  कि  उसमें  से  इन्फार्मेशन  मंगाते  प्रोजैक्ट  अ्थॉरिटीज  से  वह  इन्फार्मेशन  आती  नहीं
 ओर  हमारे  नाम  लिख  दिया  जाता  है  कि  वह  हमारे  पास  केस  पेंडिंग  इंडीविजुअली  स्टेट  के  केसेस
 बताने  का  वक्त  नहीं  वरना  मैं  आपको  बताता  ।  हमारे  पास  एक्चुली  बहुत  कम  केसेस  पेंडिंग

 हमने  उस  वक्त  तीन  के  टेग़रीज  बनाई  थीं--पहली  वह  जो  केसेज़  एप्रूब्ड  हो  दूसरे  वे  केसेस  जिनमें

 हमारे  मांगने  के  ब्रावजुद  एडीशनल  इन्फार्मेशन  नहीं  उनको  एक  बकत  तक  इन्तजार  करने  के  बाद

 हम  कलोज  कर  देते  जब्व  इन्फार्मेशन  आ  तब  री-ओपन  करेंगे  भऔर  फिर  वे  केसेस  जो  ऑन
 मेरिट  रिजेक्ट  होते  अब  हमने  यह  कलोज  वाला  बिजनेस  बन्द  कर  दिया  क्योंकि  क्लोज  केसेस
 में  खाम्रखं  यह  ग़लवफहमी  रहती  थी  कि  वे  हमारे  पास  पेंडिय  हालांकि  वे  हमारे  पास  पेंडिग  नहीं
 होते  थे  ।  इसलिए  हमने  दो  केटेयरीज  रख्वीं  **

 भरी  उत्तम  राठौड़  :  आपका  क्या  मतलब  गवनेमेंट  आफ  महाराष्ट्र  गलत  बोलती
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 [  प्रमुबाद ]
 श्री  जियाउरंहम।न  अंसारी  :  जब  मैं  अपना  भाषण  पूरा  कर  लूं  तो  आप  प्रश्न  पूछ  सकते

 ]

 अब  दो  कंटेगरीज  एक  तो  केसेस  की  और  दूसरी  रिजक्टेड  केसेज  की  ।  हमने य
 डाइरेक्शन्स  और  गाइड  लाइन्स  दे  दी  हैं  कि  जो  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  हमारे  पास  कम्पलीट  आ  उसे

 हफ्ते  के  अन्दर  फारेस्ट  एंगल  से  डिसीजन  लेकर  क्लियर  कर  देंगे  या  6  हफ्ते  के  अन्दर  ऑन  मेरिट्स
 उसको  रिजंक्ट  कर  लेकिन  अगर  हम  इन  6  हफ्तों  में  यह  महसूस  करते  हैं  कि  कुछ  और  एडीशनल
 इन्फार्मेशन  की  जरूरत  तो  एक  ही  हमारे  भाफीसर  को  इस  बात  का  हक  होगा  कि  जो  कुछ
 भी  कमियां  वे  एक  ही  मतंबा  स्टेट  गवर्नमेंट  या  प्रोजेक्ट  अथारिटीज  को  लिखकर  एक्सचेंज
 आफ  लवलैटस  को  बन्द  कर  दिया

 4.10  म०  प०

 शरद  विधे  पोठासोन  हुए  ]

 खत  जा  रहे  फिर  एक  इन्फार्मंशन  आई  और  फिर  हमने  इन्फार्मेशन  मंगाई  तो  इस  तरीके  को

 हमने  अब  बंद  कर  दिया  है  ।  हमने  यह्  कोशिश  की  है  कि  एक  महीने  के  अन्दर  जो  इन्फार्मेशन  हमने  मंगाई
 वह  भगर  आ  जाती  है  तो  हम  उसको  एक  महीने  के  बाद  देखकर  जल्दी  से  जल्दी  डिसीजन

 इस  तरफ  या  उस  तरफ  फैसला  एक  महीने  के  बाद  भी  इन्फार्मेशन  नहीं  आती  है  तो  वह
 केस  हम  रिजेक्ट  कर  पैरिट्स  पर  बल्कि  फार  नान-फर्निशिंग  दी  इन्फार्मेशन  ।  इस  तरह  से

 हमारे  ऊपर  कुछ  बोझ्न  हल्का  हो  हमने  जो  स्ट्रीम  लाइन  यह  किया  है  इस  पर  प्लानिंग
 शन  का  एक  वर्किग  ग्रुप  बंठा  था  ओर  जो  गाइड  लाइन्स  हमने  दृश्यू  की  उनमें  ऐसी  कोई  दिक्कत  नहीं
 है  जो  उनको  करना  चाहिए  ।

 कुछ  चीजें  छोटे-छोटे  प्रोजेक्ट्स  के  बारे  में  हैं  जैसे  कोई  छोटी-सी  सड़क  ट्रांस्शिन  ल|इन  है
 या  मामूली-सा  कोई  इरिगेशन  प्रोजेक्ट  है  जो  बेसिक  जरूरतें  हैं  उन  पर  हम  खसूसियत  के  साथ  उन  केसेज
 को  एक्सपीडाइट  करते  हैं  और  आनरेबल  मेम्बस  को  यकीन  दिलाते  हैं  कि  जिस  वक्त  भी  वह  चाहें  हम
 उनसे  जाप्ता  कायम  कर  सकते  उन्होंने  एक  सर्जश्चन  दिया  कि  स्टेट  लेवल  पर  इस  किस्म  की  कमेटी
 बनें  ।

 मैंने  यह  कहा  है  कि  मैं  स्टेट्स  के  हैडक्वर्टसं  पर  गया  हूं  चीफ  मिनिस्टर  से  जाप्ता
 कायम  यूਂ  पी०  और  दूसरी  जगह  गया  हूं  और  जहां  भी  जरूरत  हो  जाने  के  लिए
 तेयार  मै ंऔर  मेरे  आफिसर्स  और  उनके  चीफ  मिनिस्टर  और  उनके  आफिसस  बेठकर  बात  करेगे
 और  प्रोजेक्ट  को  क्लोयर  करने  में  जो  विक्कतें  होंगी  उनको  दूर  करने  की  कोशिश  करेंगे  ताकिः  प्रोजेक्ट
 पर  कोई  फैसला  जल्दी  से  जल्दी  हो  सके  ।  मैं  इसके  लिये  तैयार  इसमें  जरूरत  नहीं  है  कि  स्टेट  लैवल
 की  कोई  कमेटी  मैं  खुद  अपने  डिपार्टमैंट  के  कन्सन््ड  आफिससं  को  लेकर  जाने  के  लिये  और  बात
 करने  के  लिये  स्टेट्स  में  जाने  के  लिये  तैयार  हूं  और  अभी  भी  कर  रहा  हूं  जहां-जहां  से  इस  किस्म  की
 डिमांड  आती  है  ।

 टाप  सायल  इरोश्नन  के  बारे  में  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  यह  सही  टाप  सायल
 जन  की  वजह से  सिल्टेशन  होता  इसी  वजह  से  हम  भाहते  हैं  कि  प्रोजेक्ट  हरेक  बात  से  कम्पलीट
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 हो  कि  उसके  कचमैंट  एरिया  का  कया  प्रावीजन  उसको  डेवलप  करने  और  कमांड  एरिया का  क्या
 प्रावीजन  रखा  गया  है  ताकि  प्रोजेक्ट  तैयार  होने  के  बाद  ऐसा  न  हो  कि  प'नी  वेस्ट  हो  रहा  हो  ।  जो  वहां

 से  इफैक्टेड  जो  डिस्प्लेस्ड  हो  जाएंगे  उनके  मुताल्लिक  कया  प्रावीजन  इन  सारी  चीजों  को  हमने
 उसमें  कवर  किया

 एक  बात  इस  बिल  के  सिलसिले  में  कही  गई  कुछ  गलतफहमी  लोगों  को  हुई  |  हमारे  क्लाज  2
 के  बाद  जो  थरडं  क्लाज  बढ़ाया  गया  उसकी  मंशा  यह  है  कि  हम  एक  तरह  से  पाबन्दी  लगाना  चाहते
 हैं  कि  स्टेट  गवनंमैंट  किसी  लीज  या  किसी  और  जरिये  किसी  भी  तरीके  से  फोरेस्ट  एरिया  को

 डइवर्ट  न  कर  यह  एक  रोक  लगाने  की  चीज  हमारी  मंशा  !
 ह  बिल्कुल  नहीं  है  कि  हम

 प्राइवेट  पसंन  को  एनक्रेज  करें***  हम  तो  प्राइवेट  पसंन  की  इस  पर  रोक  लगा  रहे  हैं  और  उन  पर  एक
 तरह  से  पाबन्दी  लगा  रहे  हैं  ।

 रबड़  आदि  चीजों  के  मुताल्लिक  यह  कहा  है  कि  इनको  नान  फोरेस्टी
 परपजिज  ट्रीट  अगर  इनको  नान  फोरेस्टी  परपजिज  ट्रीट  नहीं  करेंगे  तो  हमारे  अंडमान-निकोबार
 के  सारे  नेचुरल  फोरेस्ट  रैंड  पाम  में  कनवर्ट  हो  जाएंगे  और  वह  रैड  पाम  में  प्लांटेशन  करेंगे

 )  -  मैं  अर्ज  कर  रहा  था  कि  वेस्टलैंड  के  डेवलपमेंट  में  हुम  इन  चीजों  को  रेकॉगनिशन  देते
 साथ  ही  आमदनी  बढ़ाने  के  लिये  वहां  ऐसे  दरख्त  लगाये  जाएं  जिससे  वहां  आमदनी  उनकी

 जरूरतें  पूरी  हों  और  उनकी  जरूरतों  में  जो  बेसिक  नीड्स  हैं  उनकी  पूर्ति  पहले  ऐसा  हम  उसमें
 देखते  हैं  ।

 एक  सवाल  पनिशमैंट  के  बारे  में  उठाया  गया  बहुत  से  सदस्यों  ने  कहा  कि  पनिशमैंट  बहुत
 थोड़ी  यह  स्पैंसिफिक  प्रावीजन  उन  आफिसस  के  लिये  रखा  गया  है  जो  फारेस्ट  को  डाइवर्ट  करने
 में  या  कन्जवेंशन  के  स्पैसिफिक  प्रावीजन  के  खिलाफ  काम  करते  आफिसस  के  लिये  तो  15  दिन
 की  सजा  बहुत  बड़ी  चीज  अगर  उनको  एक  घंटे  की  सजा  हो  जाये  और  उसके  बाद  उनके  खिलाफ
 डिसिप्लनरी  ऐक्शन  हो  तो  उसकी  नौकरी  के  लाले  पड़  जाते  एक  शमंदार  के  लिये  चुल्लू  भर  पानी

 ड्बने  के  लिये  काफी  होता  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  एक  दिन  या  एक  घंटे  की  सजा  भी  उनके
 लिये  मुसीबत  बन  जाती  है  ।

 एक  और  सवाल  काम्प्रीहैंसिव  लेजिस्लेशन  का  उठाया  गया  ।  मैं  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  सभी
 सवालों  का  जवाब  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  वक्त  की  कमी  हमारी  यह  ख्वाहिश  है  कि  हम  एक  का
 हैसिव  लैजिशन  फोरेलेस्ट  के  मुताल्लिक  लाये  ।  19  27  का  फोरेस्ट  ऐक्ट  एक  जंक  हमारे  बहुत  से  पुराने
 ऐक्ट  हैं  जो  कि  आज  के  वक्त  के  तकाजों  को  पूरा  नहीं  कर  सकते  हैं  और  वह  आज  के  वक्त  के  तकाजों
 के  मुताल्लिक  हैं  भी  नहीं  ।  उस  वक्त  से  इस  वक्त  तक  के  वीच  में  बहुत  तबदीली  आ  गई  है  और  उस
 तबदीली  के  मुताबिक  हमारे  ऐक्ट्स  न  हों  तो  हम  समझ्मते  हैं  कि हम  अपना  हक  अदा  नहीं  कर  रहे

 कहने  का  मतलब  यह  है  कि  1927  के  एक्ट  में  बुनियादी  तबदीज़ी  की  जरूरत  इस  हाउस  में
 भी  और  दूसरे  हाउस  में  भी  बार-बार  सवालों  के  जवाब  में  मैंने  यह  कहा  है  कि  नई  फोरेस्ट  पालिसी
 के  एनाउन्स  हो  जाने  के  बाद  हम  एक  इख्तिताम  जल्द-से-जल्द  करेंगे  और  19५27  27  के  ऐक्ट  को  वक्त
 के  मृताल्लिक  वैसे  तो  वह  एक  तरह  से  अमेंडमेंट  ऐक्ट  कहलायेगा  लेकिन  वह  एक  नया
 जीता-जागता  बिल  जैसे  कि  हमने  कड़ी  सजा  का  प्रावीजन  एनवायनरमेंट  प्रोटेक्शन  ऐक्ट  में

 प्रोवाइड  किया  और  जिस  तरह  के  अख्तियारात  हमने  उसमें  अवाम  को  दिये  हैं  उसी  तरह  से  हमारा
 इरादा  है  कि  हुम  जब  कोई  कांग्रिहँसिव  लेजिस्लेशन  लाएं  तो  हम  इस  बात  को  सोचे  कि  हमको  इस
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 जिवाउरंह  फात

 तरह  के  डेटे  रेन्ट  पुनिशमेन्ट  का  उसमें  प्रावधान  करना  चाहिए  ज़िससे  कि  यह  भ्रष्टाचार  रुक  सके  और

 हम  फोरेस्ट  को  बचा  सके  ।

 मेरे  लिये  यह  मुमकिन  नहीं  है  कि  मैं  आनरेबल  मेम्बसं  का  एक-एक  का  नाम
 लेकर  जवाब  आन  दि  होल  मैं  सारे  भेम्बसं  का  एक  बार  फिर  शुक्रगुजार  हूं  कि उनका  आभार
 मानता  हूं  कि  उन्होंने  इस  सब्जेक्ट  पर  जो  दिलचस्पी  दिखाई  है  वह  यकीनन  हमारे  रौशन  मुस्तकबिल
 की  हमारे  उज्ज्वल  भविष्य  की  इशारा  करती  है  और  हम  यह  महसूस  करते  हैं

 कि  इससे

 हमारे  मसायल  हल  होंगे  ।

 [  प्रमवाद  ]

 भरी  भ्रद्धय  मुभराव  :  इस  चर्चा  में  भाग  लेते  हुए  अनेक  माज़तीय  स्रदस्मों  ने  मन्त्री

 महोदय  का  ध्यान  इस  ओर  भआाकषित  किया  है  कि  किसानों  दो  समृस्याओं  का  धामना  करना  पड़  रहा
 है  विशेषरूप  से  कृषि  सम्बन्धी  ड्रपक्रणों  के  लिए  तथा  अपनी  घरेलू  आवृश्यकताओं  की  पूर्ति  द्ेतु  बकड़ी
 प्राप्त  करने  के  मामले  में  ये  लोग  वनों  के  निकट  रहते  मैं  मन््त्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह
 कृपया  बताएं  कि  किसानों  की  लकड़ी  की  जरूरतों  को  पृद्या  करने  के  लिए  तथा  मवेशियों  को  चराने  के

 लिए  स्थान  के  बारे  में  आपकी  क्या  योजना  है  ?

 श्री  उत्तम  राठौड़  :  जंसा  कि  मैंने  अपने  भाषण  में  कहा  था  कि  वनों  से  लगे  हुए  कुछ
 क्षेत्र  भूमिद्वीनों  को  दिये  गये  मैं  जानना  चाहता  उनका  क्या  हाल  हुआ  ?  आपने  उनसे  भूमि
 वापस  लेनी  शृरू  कर  दी  उन्होंने  मकात  बनवाने  लिए  ऋण  लिया  है  वे  कुछ  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।

 यद्यप्रि  हम॒_यहू  कहते  हैं  कि  जब  हम  एक  पेड़  ढ्ाटते  हैं  तो  हम  एक  इन्सान  को  स्रारते  परन्तु  ज्ञो

 आप  कर  रहे  हैं  उपृसे  आप  उन्हें  मार  रहे  है  ।  वे  स्वयं  ही  भूथों  मर  क्या  आप  उन्हें  मृ्आआवज़ा

 देंग्रे  ?  )

 सम्रस्पति  महोदय  :  कृपया  कोई  व्यवधान  न

 श्री  जियाउरंहमान  अंस,रो  :  दो  प्रश्न  पूछे  गये  हैं  ।  एक  तो  वनों  से  लगे  हुए  क्षेत्र  में  रह  रहे
 किख्लानों  करो  लकड़ी  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  ढ़ारे  में  तथा  दूस  उनकी  इम्रारती  इंधन
 तथा  उसकहणों  को  न्यूजतस  शअ्रवव॒श्यकता  को  पूरा  रूतते  के  बारे  में  य॒वि  ब्लरी  मुथ॒ट्रात  उ्रई  वन  नीति
 को  ट्वेखें  ढ़ो  उन्हें  झुल॒र  मिल  ज़ापएफ़ा  ।  हमने  रूमज़्ोर  वर्गों  तक्रा  झिसानों  की  रोजप्र॒र्रा  की  आवश्यकता
 का  ध्यान  रखा  हम  इस  दिशा  में  कार्य  कर  रहे  यही  खराब  वन  क्षेत्रों  में  हमने  वहां
 रह  रहे  लोगों  के  सहयोग  से  बन  क्षेत्र  लगाने  की  थोजना  ब्रताई  है  तथा  उन्हें  उस  बच  क्षेत्र  को  प्रयोग
 करने  का  अप्निकार  दिग्या  इस  बात  का  ध्यान  रखा  बया  है  ।

 दूसरी  उन  लोगों  के  बारे  में  है  जिनको  वन  क्षेत्रों  से  लेगे  हुए  क्षेत्र  के  लिए  पट्टा  दिया  गया
 वे  क्षेत्र  वन  संरक्षण  अधिनियम  के  अन्तगंत  नहीं  आते  परन्तु  वे  वन  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आ

 गए  हैं  तथा  वन  संरक्षण  अधिनियम  1950  के  पारित  होने  से  पहले  उनको  अनअधि  सूचित  नहीं  किया
 गया  है  तथा  लोगों  को  भूमि  के  रूप  में  स्थानान्तरित  नहीं  किया  गया  है  तो  मुझे  ढर  है  कि  हमारे  लिए
 इसे  उनका  अधिकार  मानना  कठिन

 है
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 सेमापति  भहौईय॑ਂ  :  इपवा  बैठ  जोइये  ।  उन्हें मे  अपनों  भांषर्ण  पूरा  नहीं  किया  है  ।

 )

 समापति  महोवय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  मैंने  आपसे  कहा  है  कि  आप  अपना  स्थान

 ग्रहण  कीजिए  ।  कृपया  बैठ  मैं  आपको  अनुमति  दूंगा  परस्तु  इस  समय

 क्रो  जियाउरंहमान  अंसारो  :  जिसको  हम  अवेधानिक  कब्जा  समझते  हैं  उसको  हम
 कीनूनी  अन्तगेत  मान्यता  नहीं

 थो  कें०  पो०  सिहुं  देव  :  संभाषति  1924  में  मेंरे  चुनाव  क्षेत्र  के  कुछ  हिस्से  में  कुछ
 जनजात्तीय  लोग  बस  गये  1980  में  वन  अधिनियम  बनांया  गया  ।  बंसाने  वाली  काय्यं  वाही  ।986
 में  पूरी  कर  ली  गई  थी  और  1987  में  उनसे  भूमि  खाली  कराने  को  कह  दिया  गया  खाली  करवाने
 सम्बन्धी  आदेश  60  साल  बोद  जारी  किए  वेह  बन  क्षेत्र  नहीं था  परस्तु  आज  इस  बसाये  जाने

 थाली  कायंवाही  के  परिणामस्वरूप  इसको  वन  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  वे  आदिवासी  व
 जनजातीय  लोग  पिछले  दो  पीढ़ियों  से  वहां  रह  रहे  कहां  जाएंगे  ।

 श्री  जियाउरहमान  अंसारी  :  जैता  कि  मैंने  कंहो  वो  वंन  क्षेत्र  के  बांवी  मैंजो  लोग
 रह  रहे  हम  उनके  अधिकारों  के  बारे  में  पूरी  तरह  जागरूक  हैं  तथा  उनके  अधिकारों  की  रक्षा  के

 लिए  हम  पूरी  कोशिश  परन्तु  इसकी  आड़  में  जबरदस्ती  व  गैर-कानूनी  कब्जे  को  बढ़ावा

 नेहाँ  देंगे  ।

 भ्रो  असुदेव  प्राचार्य  :  परन्तु  यह  में  र-कामूनी  कब्जा  नहीं  है  ।

 लैर्भ।पति  मेहौधय  :  यह  कीफी  है  ।

 भी  जियाउरंहमाम  असारी  :  मैं  एक  स्पष्टीकरंण  देना  त्राहता  हूं  यदि  1980  के  अधिनियम
 के  पारित  होने  से  पहले  कोई  वन  क्षेत्र  किसी  ग्रामीण  समुदाय  को  दिया  गया  है  तो  वह  भूमि  इस
 नियम  के  परिक्षेत्र  में  नहीं  आती  यदि  अधिनियम  से  पहले  आबंटन  किया  गया  है  तो  निर्धार०  तिथि
 1980

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यंह  है  !

 कि  वन  1980  में  और  संँशौधन  करने  वौले  राज्य
 सभा  द्वारा  वर  विचार  किथा

 प्रस्ताव  €बोक$त  हुंभा  ।

 खंड  2?  बारा  2  की  संझोर्थ न

 समापति  मंहीदर्य  :  सर्देन  अब  विधेयंक  पर  खंडवांरं  विचार  खंड  2  में  बहुत  से  संशोधन
 श्री  कया  आप  खंड  2  के  लिए  संशोधन  संख्या  1  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  एस०  जो०  घोलप  :  जी  महोदय  मैं  उसे  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा

 सभापति  महोदय  :  अन्य  संशोधनों के  बारे  में  क्या  विचार है  ?
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 श्री  एस०  जो०  घोलप  :  मैं  संशोधन  संख्या  2,  3,  4  और  5  प्रस्तुत  कर  रहा  मैं

 प्रस्ताव  करता हूं  :

 पृष्ठ  2,--

 पंक्ति  10  के  पदचात्  निम्नलिखित  प्म्तःस्थापित  किया

 स्पष्टीकरण  के  पश्चात्  निम्नलिखित  उपधारा  अन्तःस्थापित  की  अर्थात्  :--

 “  (2)  पृव॑वर्ती  उपबन्धों  में  अन्तविष्ट  किसी  बात  के  होते  हुए  यह्  अधिनियम  लागू

 नहीं  होगा  यदि  अपेक्षित  लघु  पेयजल  पूर्ति  योजना  या  बिजली
 को  लाइन  के  लिए  बशर्ते  कि  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  कुल  भूमि
 चालीस  हेक्टेयर  से  कम  है  और  परियोजना  के  लिए  गए  क्षेत्र  से  ढुगुने  क्षेत्र
 में  वन  रोपण  हेतु  अपेज्नित  धन  की  परियोजना  में  व्यवस्था  कर  दी  जाती  है  या

 जहां  कलक्टर  द्वारा  वन  विभाग  को  समान  वेकल्पिक  भूमि  उपलब्ध  करा  दी

 जाती  है  ।।”  (2)

 पृष्ठ  2/--

 पंक्ति  10  के  पश्चात्  निम्नलिखित  श्रस्त:स्थापित  किया

 स्पष्टोकरण  के  पश्चात्  निम्नलिखित  उपधारा  अन्तःस्थापित  की  भर्पात्  :--

 “(2)  पूब॑वर्ती  उपबन्धों  में  अन्तविष्ट  किसी  बात  के  होते  हुए  यह  अधिनियम  लागू
 नहीं  होगा  यदि  अपेक्षित  लधु  पेयजल  पूर्ति  योजना  या  बिजली
 की  लाइन  के  लिए  बशरतें  कि  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  कुल  भूमि
 चालीस  हेक्टेयर  से  कम  है  और  परियोजना  के  लिए  लिए  गए  क्षेत्र  से  दुगुने

 क्षेत्र  में  वन  रोपण  हेतु  अपेक्षित  घन  की  परियोजना  में  व्यवस्था  कर  दी  जाती

 है  या  जहां  कलक्टर  द्वारा  वन  विभाग  को  समान  वेकल्पिक  भूमि  उपलब्ध  करा
 दी  जाती है  ।  ।'  (3)

 पृष्ठ  2,--

 14  के  पश्चात्  निम्नलिखित  प्रस्त:स्थापित  किया

 स्पथ्टोकरण  के  पश्चात्  निम्नलिखित  उपधारा  अन्त:स्थापित  की  अर्थात्  :-

 (2)  पूव॑वर्ती  उपबन्धों  में  अन्तविष्ट  किसी  बात  के  होते  हुए  यह  अधिनियम  लागू
 नहीं  होगा  यदि  अपेक्षित  लघु  पेयजल  पूर्ति  योजना  या  बिजली
 की  लाइन  के  लिए  क्योंकि  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  कुल  भूमि
 चालीस  हेक्टेयर  से  कम  है  और  परियोजना  के  लिए  गए  क्षेत्र  से  दुगुने
 क्षेत्र  में  वन  रोपण  हेतु  अपेक्षित  धन  की  परियोजना  में  व्यवस्था  कर  दी  जाती

 है  या  जहां  कलक्टर  द्वारा  वन  विभाग  को  समान  वंकल्पिक  भूमि  उपलब्ध
 करा  दी  जाती  है  ।''  ।,  (4)

 पृष्ठ  1,

 पंक्ति  8  के  पश्चात्  निम्नलिखित  झ्स्त:स्थापित  किया

 7३
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 खण्ड  (1)  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  खण्ड  प्रतिस्थापित  किया  अर्थात  :  -

 कि  केवल  भारतीय  टन  1927  में  यथापरिभाषित कोई  आरक्षित
 वन  :  और  न  कि  किसी  राज्य  बिधि  के  अधीन  आरक्षित  समझा  जाने  वाला  वन
 या  उसका  कोई  आरक्षित  नहीं  (5)

 समापति  सहोदय  :  संशोधन  संख्या  6  और  7  श्री  अय्यपू  रेड्डी  और  श्री

 वे  अनुपस्थित  हैं  ।

 संशोधन  संख्या  8  और  9  श्री  देव  ।

 श्री  के०  पी०  सिह  देव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 पृष्ठ  2,

 पंक्ति  के  पश्चात्  निम्नलिखित  प्रन्त:स्थावित  किया

 खण्ड  और  में  निदिष्ट  वन  भूमि  या  उसका  कोई  प्रभाग  एक  बोर्ड  द्वारा
 परिलक्षित  किया  जिसमें  गैर-सरकारी  अधिकारी  जिनमे
 सरकारी  पर्यावरण  संगठन  ओर  प्रकृति  संरक्षण  में  विशेषज्ञ  सम्मिलित  (8)

 प्रो०  खेफुद्दीन  सोज  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  18--

 ”  के  पश्चात्  निम्नलिखित  श्रस्त:स्थापित  किया

 लघु  सिंचाई  तथा  पेयजल  की  जहां  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  कुल

 भूमि  के  सम्बन्ध  में  परियोजना  के  लिए  लिए  गए
 क्षेत्र  से  दुयुने  क्षेत्र  में  वन  रोपण

 हेतु  अपेक्षित  घन  की  व्यवस्था  की  जाती  (1c)

 पृष्ठ

 पंक्ति  19  के  पश्चात्  निम्नलिखित  भ्रन्त:स्थापित  किया  जाए  —

 स्पष्टोकरण  के  पश्चात्  निम्नलिखित  उपधारा  अन्तःस्थापित  की

 (2)  प्रबंवर्ती  उपबन्धों  में  अन्तर्विष्ट  किसी  बात  के  होते  हुए  यह  अधिनियम  लागू
 नहीं  होगा  यदि  अपेक्षित  लघु  पेयजल  पूर्ति  योजना  या  बिजली

 की  लाइनें  लगाने  के  लिए
 |

 (11)

 श्री  बो०  शोमनाव्रीववर  राव  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  2,--

 पंक्ति  4  के  पदचात्  निम्नलिखित  झन्त:स्थापित  किया

 राज्य  सरकार  द्वारा  दो  सौ  हेक्टेयर  स ेअनधिक  परिमाण  तक  किसी  ऐसी  वन  भूमि

 उसके  ऐसे  किसी  प्रभाग  के  जिसकी  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकार  के
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 बी०  क्ोमनाड्रोश्वर  राज  ]

 प्राधिकार  के  अधीन  कोई  मध्यम  या  लघु  सिंचाई  परियोजना  या  विद्युत  उत्पादन
 परियोजना  आरम्भ  करने  ग्रा  सावंजनिक  सड़क  या  विद्युत  लाइन  निर्माण  या  किसी
 संस्था  की  स्थापना  करने  के  लिए  आवश्यकता  अनुज्ञा  ऐसी  विकास  परियोजनाओं

 .  को  आरम्भ  करने  में  लगाने  वाले  समय  की  बचत  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से

 मंजूरी  मिलने  से  पूर्व  दे  दी  (12)

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  18  --

 ”
 के  पश्चात्  निम्नलिखित  प्रस्त:स्थापित  किया

 जैसे  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकार  या  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रम  के  प्राधिकार  के
 अधीन  मध्यम  और  लघु  सार्वजनिक  सड़क  या  विद्युत  लाइन  निर्माण  या
 किसी  संस्था  की  जहां  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  भूमि  के  सम्बन्ध  में
 परियोजना  के  लिए  लिए  गए  क्षेत्र  से  दुगुने  क्षेत्र  में  वन  रोपण  हेतु  अपेक्षित  धन  की
 व्यवस्था  कर  दी  जाती  (13)

 पृष्ठ  2,--

 पंक्ति  19  के  पश्चात्  निम्नलिखित  श्रश्त:स्थापित  किया

 स्पष्टीकरण  के  पश्चात  निम्नलिखित  उपधारा  अन्तःस्थापित  की  जाएगी  भर्थात्  :--

 “(2)  पव॑वर्ती  उपबन्धों  में  अन्तविष्ट  किसी  बात  के  होते  हुए  भी  यह  अधिनियम
 नहीं  होगा  यदि  अपेक्षित  भूमि  सरकार  या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  के
 प्राधिकार  के  अधीन  मध्यम  या  लचु  सावंजनिक  सड़क  या  विद्युत
 लाइन  निर्माण  या  किसी  संस्था  की  स्थापना  करने  के  लिए  (14)

 श्री  डी०  बो०  पाठिल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  ।,  पंक्ति  2,--

 प्राइवेट  व्यक्ति  याਂ  का  लोप  किया  जाए  ।  (15)

 पृष्ठ  |,--

 पंक्ति  4  के  पश्चात  निम्नलिखित  श्रन्त:स्थापित  किया  जाए  ---

 ऐसी  भूमि  में  पूर्णतः  विकसित  वृक्षों  को  नहीं  काटा  (16)

 पृष्ठ
 ]  2--

 लिए
 '  के  पश्चात्  निम्नलिखित  प्नस्त:स्थापित  किया

 के  अधीन  विहित  हरे  बृक्षों  की  न्यूनतम  संख्या  (17)

 पृष्ठ  2/--

 पंक्ति  19  के  पश्चात्  निम्नलिखित  पश्रल्त:थापित किया
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 ) हम 22  1919  )  विधेयक

 वन  भूमि  का  उपयोग  वनेतर  प्रयोजनों  के  लिए  नहीं  समझा  जा?गा  यदि  ऐसी  भमि  लघ
 पेयजल  बिजली  की  लाइनें  सड़कें  बनाने  जंसे  और  ऐसे  अन्य  लोकोपयोगी

 काय  के  लिए  अपेक्षित  है  ओर  यदि  सम्बन्धित  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  भूमि
 में  दुगने  क्षेत्र  में  वन  रोपण  के  लिए  अपेक्षित  घन  की  भ्यवस्था  कर  देता  है  और  यह  राशि
 कलक्टर  के  पास  जमा  कर  देता  है  ।”  (18)  )

 समापति  महोदय  :  श्री  क्या  आप  संशोधन  संख्या  2  के  बारे  में  बोलना  चाहते  हैं  ?

 करो  उत्तम  राठौड़  :  जी  हां  |  कभी-कभी  कुछ  अबसरों  पर  हम  ऐसे  भावुक  हो  जाते  हैं  कि  हम
 नहीं  जानते  कि  हम  क्या  बोल  रहे  हैं  अथवा  इस  में  पहले  के  अवसरों  पर  हमने  क्या  बोला  चेम्वर
 लेस  का  लड़का  अपने  पिता  के  बारे  में  कहा  करता  था  कि  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  उसका  पिता  एक

 अद्भुत  व्यक्ति  था  और  कभी-कभी  वह  इतना  तन््मय  हो  जाता  था  जेसे  कि  यदि  वह  कब्रिस्तान  को
 जाने  वाली  शवनयात्रा  को  जा  रहा  तो  वह  ऐसी  बात  किया  करता  था  जैसे  कि  वह  स्वयं  मर  गया  हो
 और  यह  कफन  उसका  ही  आज  हमारी  चर्चा  इसी  प्रकार  चल  रही  हमें  ऐसी  बातें
 नहीं  करनी  जो  भी  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  मंत्री  ने  इस  बात  को  स्वीकार  कर
 लिया  है  कि  वर्ष  संशोधन  से  पहले  जिसके  पास  भी  यह  भूमि  किसी  को  भी  बेदखल  नहीं  किया

 अब  हमारा  संशोधन  बिजली  की  लाइनों  और  अन्य  चीजों  के  लिए  छोटी
 परियोजनाओं  के  बारे  में  मैं  यहां  इस  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  मेरे  क्षेत्र  में  एक  400
 किलोबाट  लाइन  को  दूसरी  जगह  मोड़ने  के  जिसका  निर्माण  काये  और  तार  लगाने  का  काये  पहले
 ही  पूरा  हो  चुका  चन्द्रपुर  से पुरली  महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  को  करोड़  रुपये  अधिक

 खर्च  करना  पड़ा  जेसाकि  आप  जानते  400  किलोवाट  लाइन  कन्डक्टर  को  यदि  एक  बार  वहां
 से  हटाया  जाता  है  तो  उसे  दोबारा  प्रयोग  नहीं  किया  जा  सकता  ।  हमें  थोड़े  से  पेड़ों  को  बचाने  के  लिए
 लगभग  करने  करोड़  रुपये  खर्च  करने  इस  प्रयोजन  के  लिए  आपने  सरकार  को  ओर  करोड़  रुपये

 खच्चे  करने  क ेलिए  मजबूर  किया  क्या  यह  अच्छी  बात  है  ?  आपको  उन्हें  कुछ  ओर  पेड़  लगाने  के

 लिए  कहना  चाहिए  था  ।  यहां  हमने  कहा  है  कि  इन  इन  बिजली  की  लाइनों  और  जनजाति  के

 लोगों  के  लिए  झोपड़ियां  बनाने  की  अनुमति  दी  जानी  यहां  तक  कि  जनजातीय  उप-योजना

 वहां  क्षेत्रवार  दृष्टिकोण  अपनाने  की  बात  इन  सड़कों  का  निर्माण  करना  पेयजल  सुविधाएं
 देनी  होंगी  और  जनजाति  लोगों  के  लिए  स्कूलों  का  करना  हमने  इस  संशोधन  के

 सम्बन्ध  में  सुझाव  दिया  है  कि  यदि  श्रत्येक  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  कुल  भूमि  40  हैक्टेयर  से  कम

 है  और  यदि  परियोजना  में  उस  परियोजना  हेतु  लिए  गए  क्षेत्र  से  दुगने  क्षेत्र  में  वनरोपण  के  लिए  घन

 की  व्यवस्था  कर  दी  जाती  है  अथवा  जहां  समाहर्तत  द्वारा  उसके  बराबर  बंकल्पिक  भूमि  बन  विभाग  को

 उपश्रष्य  करा  दी  जातो  तो  उस  परियोजना  को  आवश्यक  स्वीक्ृति  वी  जानी  चाहिए  ।  मैं  मानमीय

 मंत्री  से  अपने  संशोधन  को  स्वीकार  किये  जाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 ली  एस०  जो०  घोलषप  :  मैं  खण्ड  2  के  लिए  संशोधन  संस्ष्या  3  के  सम्बन्ध  में  बोलना  चाहता

 सरकार  की  यह  नीति  है  कि  यदि  किसी  परियोजना  के  लिए  कुछ  भूमि  की

 श्यकता  तो  उस  परियोजना  के  लिए  भूमि  तभी  दी  चाहिए  यदि  उस  परियोजना  हेतु  लिए

 गए  क्षेत्र  से  दुगने  क्षेत्र  के  लिए  बनरोपग  प्रयोजनों  के  लिए  उस  परियोजना  में  घन  की  व्यवस्था  कर

 दी  जाती  तथा  यदि  परियोजना  में  वंकल्पिक  भूमि  की  व्यवस्था  कर  दी  जाती  है  तो  उस  परियोजना
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 एस०  जी०  घोलप  )

 को  स्वीकृति  दे  दी  जानी  हम  सभी  यह  सुझाव  देते  हैं  कि हम  इन  शर्तों  को  स्वीकार  करने
 के  लिए  तंयार  हैं  ।  किसी  परियोजना  हेतु  लिए  गए  क्षेत्र  के  लिए  समाहर्ता  उसके  लिए  वैकल्पिक  भूमि
 तथा  धन  की  करेगा  ।  वास्तव  भें  ढाणे  और  नासिक  हमने  वेकल्पिक  भूमि  पहले  ही  दे  दी

 है  ।  फिर  भी  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  में  तीत  से  चार  वर्ष  लग  गए  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  हम  तीन

 से  चार  वर्षों  तक  प्रतीक्षा  क्यों  मैंने  अपने  भाषण  में  बताया  है  कि यह  तो  विकास  पर  प्रतिबन्ध
 के  समान  है  ।  मुझे  हैरानी  है  कि  आप  बिकास  पर  प्रतिबन्ध  क्यों  लगाना  चाहते  जब  परियोजना

 परियोजना  हेतु  लिए  गए  क्षेत्र  के लिए  उससे  दुगने  क्षेत्र  में  वनरोपण  हेतु  धन  देने  की  ध्यवस्था  कर

 दी  जाती  है  और  उसके  लिए  वेकल्पिक  भूमि  भी  दे  दी  जाती  तो सरकार  को  इसे  स्वीकार  कर  लेना

 चाहिए  और  परियोजना  को  स्वीकृति  दे  देनी  चाहिए  ।

 मेरा  संशोधन  संख्या  पांच  आरक्षित  वनों  के  सग्बन्ध  में  इसमें  यह  कहा  गया  है  कि  केवल

 भारतीय  वन  19-7  में  यथापरिभाषित  कोई  आरक्षित  वन  को  आरक्षित  न  समझ्षा  जाये

 आऔर  न  किसी  राज्य  विधि  के  अधीन  आरक्षित  समझे  जाने  वाला  वन  या  उसका  कोई  आरक्षित

 नहीं  रहेगा  ।

 महाराष्ट्र  में  हमने  दलदलो  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  कृषि  भूमि  अधिकतम  सीमा
 नियम  के  अन्तगंत  अधिकतम  सीमा  24  एकड़  है  परन्तु  वन  अधिनियम  में  वह  अधिकतम  सीमा  30

 एकड़  तक  निर्धारित  की  गई  भूमि  अधिग्रहण  से  हमारे  वनों  में  वृद्धि  हुई  60  के  दशक  में  यह
 कुछ  कम  थी  परन्तु  अब  इसमें  बढ़ोत्तरी  हो  गई  है  ।

 इस  विधेयक  के  अम्तगंत  न्यायालय  में  अपील  भी  की  जा  सकती  परन्तु  उस  अधिनियम
 अन्तर्गत  ऐसी  कोई  अपील  नहीं  की  जा  सकती  ।  इस  विधेयक  में  व्यवस्था  है  कि  दूसरे  कानून
 किसी  बात  के  होते  हुए  भी  ऐसा  यद्यपि  न्यायालय  में  अपील  करने  के  लिए  एक  उपबन्ध  है

 परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि भारतीय  बन  1927  की  परिभाषा  के  अनुसार  इसे  आरक्षित  वनों
 तक  सींमित  रखा  जाए  ।

 tH»

 %

 श्री  के०  पी०  सिंह  बेव  :  मेरे  संशोधन  संख्या  8  में  कहा  गया  है  कि  पंक्ति  17  के  पश्चात
 लिखित  प्रस्त:स्थापित  किया

 खण्ड  (iii)  और  (1५)  में  निदिष्ट  वन  भूमि  या  उसका  कोई  प्रभाग  एक  बोडं  द्वारा
 परिलक्षित  किया  जिसमें  गेर-सरकारी  अधिकारी  जिनमें  ग्रे  र-सरकारी  पर्यावरण
 संगठन  ओर  प्रकृति  संरक्षण  में  विशेषश  सम्मिलित

 इसका  कारण  यह  है  कि  इस  समय  एक  समिति  है  जो  यह  निश्चय  करती  है  कि  क्या  वनीय

 भूमि  को  गेर-वनीय  भूमि  में  परिवर्तित  किया  जाये  अथवा  इसमें  तोन  सदस्य  या  एक  सदस्या

 एक  वन  महूानिरीक्ष  दूसरे  अतिरिक्त  वन  महानिरीक्षक  हैं  तथा  तीसरे  वन  उप  महानिरीक्षक
 यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसे  केवल  उच्चाधिकारियों  पर  ही  छोड़ा  जा  सकता  इसलिये  लघु
 राष्ट्रीय  ग्रामीण  अस्पताल  तथा  शैक्षिक  सुविधाओं  के  विकास  को  दिल्ली  में  बैठे  उन
 तीन  अधिकारियों  पर  नहीं  छोड़ा  जा  सकता  जो  यह  फैसला  करते  हैं  कि  उनके  लिए  क्या  उचित  है  तथा
 क्या  अनुचित  है  ।
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 मैं  वानकी  के  उत्पादकता  सम्बन्धी  पहलू  का  उल्लेख  करना  चाहता  जिसकी  मंत्री
 महोदय  अपने  प्रथम  वक्तथ्य  में  चर्चा  कर  रहे  थे  और  बानकी  का  उत्पादकता  सम्बन्धी  पहल  ऐसा

 है

 जिससे  वनों  की  बहुत  कटाई  हुई  वानकी  के  उत्पादकता  सम्बन्धी  पहलू  का  अभी  तक  विकास  नहीं
 किया  गया  इसलिए  सम्पूर्ण  विकास  का  काय॑  उन  तीन  वन  अधिकारियों  पर  ही  नहीं  छोड़  दिया  जाना

 चाहिये  जो  उन  विभिन्न  स्थानों  का  दौरा  क्षिये  बिना  जहां  लघु  सिंचाई  की  आवश्यकता  है  दिल्ली  में
 बेठे  अपना  काय॑  कर  रहे  जेसा  कि  विगत  वर्ष  के  सूखा  पड़ने  की  स्थिति  में  हुआ  यह  जनता  के
 जीवन-आधार  विगत  वर्ष  का  सूखा  इस  सदी  का  सबसे  भीषण  सूखा  था  ।  जब  ये  वन  राजस्व  विभाग
 के  वन  उस  समय  1949-50  में  जो  परियोजनायें  शुरू  की  गई  उन  पर  उस  सूखा  राहत  का  एक
 नया  पैसा  भी  खर्च  नहीं  किया  गया  जो  भारत  सरकार  ने  उड़ीसा  सरकार  को  दिया  था  ।  उड़ीसा  राज्य
 का  प्रभार  मंत्री  महोदय  के  पास  इसलिए  इस  संदेह  के  कारण  कि  ये  तीन  वन  अधिकारी  तथा
 विभाग  के  सचिव  देश  के  सभी  भागों  में  नहीं  जा  हम  उन  गे  र-सरकारी  अधिकारियों  को  सम्मिलित
 करना  चाहते  हैं  जो  इन  परियोजनाओं  के  महत्व  को  जानते  हैं  तथा  बोर्ड  के  लक्ष्य  को  वस्तुनिष्ठता  प्रदान
 कर  सकते  इस  सभय  ऐसा  कोई  उपबंध  नहीं  है  जो  बोर्ड  को  वस्तुनिष्ठ  बना  सके  क्योकि  यह  समिति
 व्यक्तिनिष्ठ  है  तथा  मंत्री  महोदय  जिन  भाग  निर्देशों  का  उल्लेख  कर  रहे  वे  पर्याप्त  नहीं

 मैं  मंत्री  महोदय  के  उस  उत्तर  को  उद्धत  कर  रहा  हूं  जो  उन्होंने  12  1987  को

 श्री  गुरूदास  कामत  को  दिया  था  ।

 राज्य  सरकार  को  अनेक  दिशानिर्देश  दिए  गये  हैं  :--  र

 )  अवध  रूप  से  वृक्षों  की  कटाई  तथा  वन  उत्पादों  को  हटाने पर
 रोक  ।

 भारतीय  वन  अधिनियम  के  उपबंधों  को  लागू

 अपराधियों  को  कठोर  दंड  देना  ।

 चारे  के  लिए  परती  भूमि  विकास  कायं  क्रम  ।

 वन  सुरक्षा  बलों  को  मजबूत

 (8:)  झूम  खेती  पर  नियंत्रण  ।

 आरा  और  मुलम्मा  भिलों  पर  कड़ा  नियंत्रण  ।

 )
 वन्य  जीव  अभ्यारष्यों  तथा  राष्ट्रीय  उच्चानों  जंसे  सुरक्षित  क्षेत्रों  में  वृद्धि  करना  ।

 चराई  के  महत्वपूर्ण  वन  क्षेत्रों  की  बन्द

 इंधन  की  लकड़ी  के  दोहन  के  कारण  वनों  पर  पड़े  दबाव को  कम  करने  के  लिए
 )  |

 वैकल्पिक  इंधन  के  उपयोग  को  प्रोत्साहन  देना  ।

 रेल  वे  तथा  अन्य  उपयोगों  के  लिए  लकड़ी  का  प्रतिस्थापन  ।

 ठेकेदारों  को  हटाना  ।

 वनों  की  कटाई  तथा  संवेदनशील  क्षेत्रों  के  संरक्षण  के  संबंध  में  कार्यकारी  योजना

 के  लिए  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  मार्ग  निर्देश  जारी  कर  दिये  गये
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 —— -  जप  जनम

 के०  पो०  सिंह  देव  ]

 1000  मीटर  से  अधिक  ऊंचाई  पर  वुक्षों  कीਂ  कटाई  पर  प्रतिबन्ध  ।”

 ऐसा  नहीं  है  कि  राज्य  सरकारें  इन  बातों  को  नहीं  जानती  हों  ।  ये  दिशा  निर्देश  नहीं
 लिए  मैंने  संशोधन  प्रस्तुत  किया

 सम्रापति  :  संद्या  10  तथा  के  सम्बन्ध  में  प्रो०  सैफुह्दीन  सोज  बोलेंगे  ।

 प्रो०  सेफुह्दीम  सोज  :  मैंने  अपनी  टिप्पणियों  में  पहले  हो  कहा  है  इस  विधेयक  का  शीष॑क  अर्थात्
 बहुत  अच्छा  परन्तु  वास्तच  में  खंड  2  के  द्वारा  विभाग  की  वन  भूमि कम  हो

 जायेगी  ।  खंड  2  में  व्यवस्था  है  कि  यह  प्राइवेट  पार्टियों  को  भी  दी  खंड  2  के  भाग

 (iv)  के  अनुसा  २-.
 किसी  वन  भूमि  या  उसके  बविसी  प्रभाग  से  पुनवंनरोपण  के  लिए  उसका  उपयोग  करने

 के  प्रयोजन  के  उन  जो  उस  भूमि  या  प्रभाग  में  प्राकृतिक  रूप  से  उग  आये
 काट  कर  साफ  किया  जाये  ।”

 तत्पश्चात  बनेतर  श्रयोजनों  को  स्पष्ट  किया  गया  खंड  2  के  स्पथ्टीकरण  में  यह  बताया

 से  भिन्न  किसी  प्रयोजन  के  लिए  किसी  वन  भूमि  या  उसके  प्रभाग का
 तोड़ना  या  काट  कर  साफ  करना  अभिप्रेत  हैं  किन्तु  इसके  अन्तगंत  वनों  का  संरक्षण
 विकास  भोर  प्रक्न्ध'**

 मेरा  संशोधन  यह  है  कि  व्यवहारिक  न  भी  हो  मंत्री  महोदय  भावना  को  समझ  सकते  यदि
 आप  किसी  परियोजना  को  जमीन  देते  हैं  तो  उस  संगठन  को  उसके  बदले  दो  गुनी  जमीन  देनी  चाहिये
 उसके  लिए  धनराशि  देनी  चाहिये  ताकि  आपने  उस  संगठन  को  जो  जमीन  दी  है  उसकी  दो  गनी  खरीदी
 जा  सके  और  वृक्षारोपण  किया  जा  परन्तु  हम  देखते  हैं  कि केवल  जम्मू  कश्मीर  में  हो  बल्कि

 सम्पूर्ण  भारत  में  वृक्ष  काटना  आसान  है  परन्तु  वृक्ष  लगाना  बहुत  कठिन  इसलिये  मैं  चाहता  हूं  कि
 मन्त्री  महोदय  ऐसा  माहोल  तंयार  करें|  देश  में  पारिस्थितिकी  सन्तुलन  के  लिए  यही
 लय  उत्तरदायी  है  ।  ऐसा  माहौल  तंयार  करना  भी  मंत्री  महोदक  का  कायं  है  ताकि  लोग  बृक्षारोपण  कर
 सकें  ।  हो  सकता  है  कि  यह  ब्यवहारिक  संशोधन  नहीं  हो  ।  आप  इसे  अस्वीकार  भी  कर  सकते  परन््त  मेरा

 अनुरोध  है  कि  जब  आप  प्राइवेट  पार्टियों  को  जमीन  दें  तो  बड़ी  वृद्धिमत्तापूर्वक  दें  ।  आप  प्राइवेट
 लोगों  तथा  एजेंश्वियों  को  भी  जमीन  यदि  आप  कतिपय  एजेंसियों  को  जमीन  देंगे  तो  वे  इसका
 योग  सड़कों  या  १लियों  के  निर्माण  के  लिए  कर  सकते  इसका  किसी  परियोजना  के  लिए  उपयोग  हो
 सकता  उस  संगठन  से  आपको  धनराशि  नहीं  लेनी  चाहिये।उस  संगठन  से  आपको  उस  जमीन  की
 दो  बुनी  जमीन  लेनी  ऋाहिये  तथा  वृक्षारोपण  सुनिश्चित  करना  चाहिए  ।

 मेरा  कहना  यह  है  कि  देश  में  ऐसा  माहौल  तैयार  की  जिये  ताकि  लोग  अपने  क्षेत्रों  से  लेकर  पव॑तों
 तक  वृक्षारोपण  कर  सकें  ।  हम  हरा-भरा  भारत  चाहते  हैं  तथा  हम  चाहते  हैं  कि  हरित  पट्टी  को  संरक्षित
 किया  जाये  ।

 संरक्षित

 समापति  महोदय  :  संशोधन  संख्या  12,  13  तथा  के  सम्बन्ध  में--श्री  शोभनाद्वीश्वर  राव
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 क्रो  बी०  शोमनाब्रीश्वर  राव  :  चर्चा  का  जवाब  देते  हुये  मंत्री  महोदय  मे  ऐसे  अनेक  कारणों को
 माना  है  जिनके  फलल्वरूप  क्षेत्रों  में  वनों  की.कटाई,हुई  है  था  बे  कम  हुये  हैं  ।  वे  ब्निबीत
 विगत  कई  वर्षों  से  लोगों  में  यह  चेतना  आई  है  कि  वनों  को  संरक्षित  किया  जाये  तथा  वन  क्षेत्र  में  वृद्ध
 की  जाये  ।  केवल  भारत  सरकार  ही  बल्कि  प्रत्येक  राज्य  सरकार  भी  गम्भीर  रूप  से  चिन्तित
 जिला  जिला  नियोजन  बोड्ड  की  बैठकों  तथा  गांवों  में  सरपंचों  से  लेकर  जन  प्रतिनिधियों  तक
 के  सम्मिलित  होते  से  लोगों  की  भी  उतनी  ही  रुचि  जागृत  हो  गई

 मेरा  संशोधन  है  कि  इन  सब  उद्देश्यों  क ेसाथ  सहमत  होते  हुये  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  इसमें  कुछ
 लचीलापन  होना  चाहिये  |  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  एक  महीने  में  उन्होंने  स्वीकार  या  अस्वीकार
 करके  कुछ  कदम  उठाये  परन्तु  मुझे  कहते  हुये  खेद  है  कि  इससे  वारतंघिक  स्थिति  का  पता  नहीं
 चलता  आप  इसके  लिए  जानकारी  हासिल  कर  रहे  हैं  कि  कितने  वृक्ष  तने  की  चौड़ाई  क्या  है  तथा
 कितनी  शाखायें  हैं  सब  व्यर्थ  के  प्रश्न  हैं  वास्तव  यदि  आप  गठन  पर  गौर  करें  तो  आपको  आश्चयं
 होगा  तथा  यह  जानकारी  हासिल  करने  के  लिए  खेद  जैसे  कि  राज्य  सरकारों  की  कोई  जिम्मेदारी

 नहीं  वहां  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  का  कोई  अधिकारी  नहीं  भारतीय  वन  सेवा  तथा  भारतीय
 प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारी  केवल  दिल्ली  में  ही  हैं  तथा  भारत  सरकार  ही  वन  संरक्षण  में  रुचि  रखती

 इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  बतंमान  अधिनियम  के  कड़े  उपबंधों  के  बावजूद  भी  वेश  में  प्रत्येक  वर्ष

 हजारों  एकड़  भूमि  वनहीन  की  जा  रही  हैं  क्योंकि  आपके  विभाग  के  अधिकारियों  क्री  वन  के  कुछ
 दारों  से  मिलीभगत  मेरा  अनुरोध  है  कि  लघु  सिंचाई  परियोजमा,'बिजली  परियोजना  या  प्रमुख
 सिंचाई  परियोजना  के  संबंध  में  राज्य  सरकार  को  कम  से  कम  200  हेक्टेयर  तक  की  छूट  दी  जानी

 कृपया  कड़ा  दुष्टिकोण  न  अपनाया  जाये  ।  आप  इसे  बहुत  अधिक  कड़ा  इस  संशोधन  को  मान  लें

 तथा  200  हेक्टेयर  तक  के  मामलों  में  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  होनी  चाहिये  तथा  इससे  मधिक

 की  मंजूरी  आप  परन्तु  200  हेक्टेयर  तक  राज्य  सरकार  को  मंजूरी  देनी  चांहिये  तथा  इसका

 मोदन  केन्द्र  सरकार  को  करना  चाहिये  ।

 मेरा  दूसरा  संशोधन  यह  है  कि  जब  राज्य  सरकार  अपने  नियंत्रण  वाले  घोषित  क्षेत्रीं  में  पुन
 वक्षारोपण  करमे  का  प्रस्ताव  करती  उसझ्षेत्र  में  वम-क्षेत्र  बढ़ाने  के लिए  धन  राशि  व्यय  करने  को  कहती
 है  तथा  किसी  परियोजना  के  लिए  आवश्यक  क्षेत्र  क्रो  दो  गुना  ऋसता  चाहती  है  तो  भारत  सश्कार  को

 आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  इसलिए  मेरा  अनु  रोध  है  कि  सरकार  इस  संशोधन  को  मामਂ  में  ।

 सभापति  कहोश्य  :  श्री  डी०  बी०  पाटिल  आमने  15  से  लेकर  18  तक  संशोधन  प्रस्तुत
 किए  हैं  ।

 श्री  डौ०  बी०  पाटिल  :  सभापति  महो  मैं  इस  विधेयक  पर  संशोधन  संख्या  15  का  उल्लेख
 कर  रहा  मंत्री  महोदय  इसकी  व्याख्या  करते  समय  बड़े  परेशान  थे  कि  खंड  2  के  उप  थेंड  (||)  में

 ॥इवेट  व्यक्तियों  तथा  दूसरे  व्यक्तियों  को  भूमि  देने  का  उपबंध  नहीं  इस  के'विपरीत  उन्होंने  कहा  कि

 यह  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  के  बिना  ऐसी  भूमि  देने  से  रोकने  के  लिए  परन्तु
 मेरे  ख्याल  से  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  ओर  जो  थ्यवस्था  है  वे  एक  दूसरे  के  विपरीत  मेरे  अनुसार  यह्
 एक  ऐसा  खण्ड  है  जिससे  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  से  ऐसी  भूमि  किसी  व्यक्ति  को  दे

 सकती  है।'यदि  आप  के  प्रारम्भिक  उपबन्ध  पर  ध्यान  दें  तो  मूल  अधिनियम  की  धारा

 2  में  मिम्नलिखित  व्यवस्था

 राज्य  में  तत्समय  प्रवृत्त  किसी  अन्य  थविधि'में  बात्त  के  हीते  हुए  कीई
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 राज्य  सरकार  या  अन्य  प्राधिकारी  यह  निदेश  करने  वाला  कोई  केन्द्रीय  सरकार के  पूर्व

 अनुमोदन  के  नहीं

 कि  कोई  आरक्षित  वन  राज्य  में  तत्समय  प्र  विधि में  वनਂ
 पद  के  अर्थ  या  उसका  कोई  प्रभाग  आरक्षित  नहीं  रह

 कि  किसी  वन  भूमि  या  उसके  किसी  प्रभाग  की  किसी  वनेतर  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग
 में  लाया

 इन  खंडों  में  यह  जोड़  दिया  गया  है  कि  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  से  ऐसा  कर
 सकती  है  ।

 कोई  वन  भूमि  या  उसका  कोई  प्रभाग  पट्टे  पर  या  अन्यथा  किसी  प्राइवेट  व्यक्ति  या
 किसी  प्राधिकरण  अभिकरण  या  अन्य  संगठन  जो  सरकार  के  प्रबन्ध  या
 नियन्त्रण  के  अधीन  नहीं  समनुदेशित  किया  जाए  ।/”

 मुझे  प्राइवेट  व्यक्तिਂ  के
 सम्बन्ध  में  संदेह  कानून  के  उपबन्धों  में  विनिदिष्ट  है  कि

 कोई  अकुृषक  कृषि  भूमि  को  नहीं  खरीद  सकता  है  ।  ऐसे  कुछ  उपबंध  हैं  ।  इसके  बावजूद  भी  हजार
 अक्षषकों  ने  सभी  राज्यों  में  कृषि  भूमि  खरीद  थी  है  ।

 यदि  आप  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  से  किसी  व्यक्ति  को  भूमि  देने  या

 समनुदेशित  करने  को  स्वीकृति  देंगे  तो  देश  में  बहुत  से  ऐसे  धनी  लोग  हैं  जो  इस  उपबन्ध  से  बर्बादी  मचा
 देंगे

 क्योंकि  हमारे  देश  में  श्वेत  धन  और  काला  धन  पानी  की  तरह  बह  रहा  और  वे  इससे  बर्बादी  फैला

 रहे  हैं  ।

 अगला  संशोधन  संख्या  16  मैंने  पेश  किया  है  ।  खंड  में  यह  व्यवस्था  है  --

 किसी  वनभूमि  या  उसके  किसी  प्रभाग  पुनवंनरोपण  के  लिए  उसका  उपयोग
 करने  के  प्रयोजन  के  उन  वृक्षों  को  जो  उस  भूमि  या  प्रभाग  में  प्राकृतिक  रूप  से  उग  आये

 काटकर  साफ  किया  जाये  ।

 यह  परस्पर  विरोधी  वनरोपण  सम्बन्धी  धारा  को  लागू  किया  जा  रहा  है  तथा  वहां  जो  वक्ष
 उग  भाये  हैं  उन्हें  काट  दिया  मैंने  सुझाव  दिया  है  कि  सभी  वृक्षों  को  काटने  के  बजाए  यह  व्यवस्था
 होनी  चाहिये  कि  ऐसी  भूमि  पर  जो  वृक्ष  उग  आये  हैं  उन्हें  न  काटा  जो  वृक्ष  उग
 आए  हैं  उन्हें  काटने  का  कया  मतलब  है  क्योंकि  वनरोपण  के  उद्देश्य  से  ये  उग  आए  यह
 विरोधी  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  मेरी  बात  पर  विचार  करें  ओर  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार
 करें  ।

 संशोधन  संख्या  ।7  में  कहा  गया  है  कि  यह  वन  भूमि  हमारा  सामान्य  अनुभव  है  कि  जिसे
 भमि  कहा  गया  है  वहां  कोई  वृक्ष  नहीं  है  अथवा  यदि  वृक्ष  हैं  तो  नाममात्र  के  हैं  यदि  वह  वनभूमि  है  तो
 उसका  अस्य  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  ।  यह  सा  अच्छी  स्थिति  नहीं  मेरा

 सुझाव  है  कि  ऐसी  व्यवस्था  की  जाए  कि  नियमों  में  न्यूनतम  सजीव  वृक्षों  की  संख्या  निर्धारित  की  जाए
 तथा उस  विशेष  वन  क्षेत्र  में  न्यूनतम  वृक्ष  होने  च्राहिएं  ।
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 मेरा  संशोधन  संख्या  सामान्य  है  ।  मैंने  सुझाव  दिया  कि  लघु  पेय  जल  की  सप्लाई
 बिजली  की  लाइन  सड़कों  का  निर्माष्त  तथा  अन्य  सावंजनिक  कार्यों  कलें  प्राधिक रण  को  दो  गनी

 भूमि  में  वनरोपण  के  लिए  धनराशि  देनी  चाहिए  क्योंकि  भूमि  के  लिए  आप  उचित  प्राधिकरण  की  आशा

 नहीं  कर  सकते  बल्कि  आप  उनसे  वनरोपण  के  लिए  धन  देने  के  लिए  कह  सकते  मैंने  सुझाव  दिया  है
 कि  यदि  संबद्ध  प्राधिकरण  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  क्षेत्र  से  दो  गुने  क्षेत्र  में  बनरोपण  के  लिए  अपेक्षित
 धन  की  व्यवस्था  करता  है  तथा  कलक्टर  के  प।स  धनसशि  जमा  करता  है  तो  भूमि  को  अन्य  उद्देश्य  के
 उपयोग  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 ५  नि  न  ।  जमा  के

 इस  उपबन्ध  तथा  इस  विधेयक  के  कारण  पिछड़े  क्षेत्रों  में  अनेक  परियोजनाओं  में  विलम्ब  किया
 जा  रहा  इसका  अर्थ  है  कि  उन  पिछड़े  इलाकों  में  विकास  सम्बन्धी  प्रत्रिया  रुकी  हुई  है  जहां  सरकार
 को  ये  योजनाएं  विशेष  रूप  से  लॉंगू  करनी  ईसलिएँ  मेरा  अनुरोध  है  कि  मेरा  संशोधन  स्वीकार

 किया  जाये  .।

 थी  जियाउरंहमान  प्रन्सारी  :  मुझे  खेद  है  कि  मैं  इन  संशोधनों  को  स्वीकार  नहीं  कर
 !

 सकता  ।  ये  संशोधनों  के  एक  समूह  का  उद्देश्य  राज्य  सरकारों  को  कुछ  सीमित  क्षेत्र  अथवा  कुछ  विशिष्ट
 '

 उद्देश्यों  के  लिए  अधिकार  देने  के  लिए

 मैं  एक  मिनट  में  इस  सभा  के  समक्ष  स्थिति  बताना  चाहता  हूं  ।  1980  तक  राज्य
 सरकारों  को  सभी  अधिकार  प्राप्त  1978  में  वन  संरक्षण  अधिनियम  पारित  होने  से  पहले  राज्य
 सरकारों  को  निर्देश  दिये  गये  कि  यदि  वे  किसी  विशेष  परियोजना.-के  लिए  दस  हेक्टेयर  या  इससे  अधिक
 वन  क्षेत्र  लेना  चाहते  हैं  तो  विचार  करने  के  लिए  मामना  कण  978  9:  0  तक  किसी
 राज्य  ने  कोई  मामला  नहीं  इसलिए  सम्पूर्ण  स्थिति  को  देखते  हुये  संसद  को  वन  संरक्षण
 नियम  पारित  करना  पड़ा  इस  ब्रश्चनियम  का  भच्छा  परिणाम  यह  है  कि  वन  क्षेत्र  में  फेरबदल  1.5
 मिलियन  हेक्टेयर  प्रतिवर्ष  से  घटकर  16000  हेक्टेयर  प्रतिवर्ष  हो  गया  यदि  शक्ति  दे  दी  जायेगी  तो
 यह  प्रक्रिया  धीरे-धीरे  चलती  रहेगी  और  अधिकांश  वन  क्षेत्र  का  अन्य  उद्देश्यों  के  लिए  उपयोग  होगा  ।
 यह  भी  एक  क्रारण  है  जिससे  मैं  हम  प्रस्तावों  करों  वहीं  मान  रहा  हू  ।

 डे
 श्री  पाटिल  ने  अपना  संशोधन  षबेश  करते  हुए  कहा  कि  यह  प्राइवेट  ध्यक्तियो  के  लिए

 समर्णंक  उपबन्ध  हमने  ऐसा  क्यों  किया  आप  जानते  हैं  कि  बहुत  से  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  खनिज  हैं
 तथा  वन  क्षेत्रों  में  भी खनिज  पाये  जाते  हैं  इसलिए  राज्य  सरकारें  अथवा  परियोजना  अधिकारी  आशय
 निकाल  सकते  हैं  कि  विकास  सम्बन्धी  प्रक्रिया  हेतु  इन  खनिजों  का  उपयोग  करने  के  लिए  पट्टा  दिया  जाये  ।
 ऐसी  स्थिति  में  उस  उपबंध  को  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजना  होगा  ।

 श्री  सिंह  देव  ने  कहा  कि  यह्  तीन  सदस्यों  की  संमिति  है  ।  मुझे  खेद  है  कि  मानन॑  ये  सदस्य  को
 गलत  सचना  दो  गई  है  ।

 श्रो  के०  पी  ०र्लह  बेब  :  मैंने-यह  भारत  सरकॉर  द्वारा  प्रेकोशित  राज॑पंत्र  की अधिसूचना  से  पढ़ा
 मैंने  स्वयं  इसे  प्रकाशित  नहीं  किया  ।

 भी  लियाउरंहमान  धस्सारी  :  उसमें  छा  संदश्य  हैं  उनमें तीन  विशेषज्ञ  हैं  तथा  तीन  गैर-सरकारी
 विशेषज्ञ  हैं  ।  के
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 श्री  जियाउरंहमान  प्रभ्सारी  :  जी  नहीं  ।

 झो  एस०  जी०  घोलप  :  मैं  सभा  से  खंड  2  में  संशोधन  करने  वाले  अपने  संशोधन  संख्या

 2,  3,  4  और  5  को  वापस  लेने  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 संझोषन  संहया  2  से  5  समा  को  प्नुमति  से  वापस  लिए  गए  ।

 क्री  के०  पो०  सिह  देव  :  मैं  सभा  से  खंड  2  में  संशोधन  करने  वाले  अपने  संशोधन  संख्या  8  को

 वापस  लेने  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 संज्ञोधन  संख्या  8  समा  को  प्रनमति  से  वापस  लिया

 समापति  महोदय  :  अब  मैं  श्री  संफुद्दीन  सोज  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  10  और  ।]  सभा
 के  मतदान  के  लिए  रखूंगा  ।

 संशोषन  संख्या  10  ध्लोर  11  समा  के  मतवान  के  लिए  रखे  गए  तथा  ध्स्वोकृत

 समापति  महोदय  :  अब  मैं  श्री  वी०  शोभनाद्रीश्वर  राव  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  12,  13
 भौर  14  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखूं गा  ।

 संशोधन  संख्या  12  से  14  समा  में  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  प्रस्थोकृत  हुए  ।

 समापति  महोदय  :  अब  मैं  संशोधन  संख्या  ।5  से  18  सभा  के  मतदान  के  लिये

 संक्षोधन  संख्या  15  से  18  समा  के  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  भ्रस्थीक्ृत  हुए  ।

 सम।पति  महोवय  :  प्रश्न  यह  है

 खंड  2  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  विया  गया

 समापति  महोवय  :  अब  नये  खंड  के  लिए  एक  संश  है  के०पी०  सिंह  देव

 भरी  के०  पो०  सिंह  देव
 :  मैं  प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  3  विधेयक  का  अंग  बनें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 खण्ड  3  विधयक  में  ज्ोड

 समापति  महोदय
 :  प्रश्न  यह

 खष्ड  ],  ग्रधिनियमन सूल्ल  ओर  विद्वेयक  का  पूरा  नाम
 विधेयक  का  अंग  खलेंਂ

 प्रस्ताव  स्थोक्ृत  हुप्ा  ।
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 खण्ड  1,  प्रधिमियमन  सूत्र  स््रोर  विधेयक  का  पूरा  माम  विधेयक  में  जोड़  दिए

 भी  जियाउरंहमान  भ्न्सारो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाएਂ

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया  जाएਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 कस  +  जममम«मक +  कक

 300  मण्प०
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 सियोल  प्रोलस्पिक  खेलों  में  भारतोय  खिलाड़ियों  का  निशाधाजमक  प्रदर्शन

 समापति  महोदय  :  अब  हम  अगली  मद  पर  आते  हैं--सियोल  खेलों  में  भारतीय

 खिलाड़ियों  के  निराशाजनक  प्रदर्शन  के  बारे  में  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  द्वारा  पहली  1988  को

 उठाए  गए  मुद्दे  पर  चर्चा  ।  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  ।

 क्री  एन०  टोस््बी  सिह  :  उस  दिन  मुझे  बोलना  था  कि  को  रम
 का  प्रश्न  उठा  दिया

 समापति  महोदय  :  तो  आप  पहले  आरम्भ  आपके  बाद  श्री  ज॑न  बोलेंगे  ।

 श्री  एन०  टोस्बी  सिह  :  सभापति  वास्तव  में  उस  दिन  मैंने  बोसना  आरम्भ  नहीं  किया

 किन्तु  मेरा  नाम  पुकारा  गया  ओर  को  रम  को  चुनौती  दी  गई  ।

 5.01  स०प१०

 महोदय  पीठासोन  हुए )

 हम  सियोल  ओलम्पिक  में  अपने  प्रदर्शन  पर  चर्चा  कर  रहे  इस  बारे  में  काफी
 लम्बी  चर्चा  हुई  है ओर  इस  सभा  के  दोनों  पक्षों  के  सदस्यों  ने  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बातें  कही  मैं  उन
 लोगों  की  लम्बी  बतार  में  शामिल  नहीं  होना  चाहता  जो  इस  मामले  में  सरकार  की  कड़ी  आलोचना
 करते  हैं  करोंकि  निराशाजनक  या  अच्छे  प्रदर्शन  का  मूल्यांकन  इस  बात  से  होता  है  कि  हम  वहां  किस
 उम्मीद  के  साथ  गए  थे  |  सियोल  ओलम्पिक  तक  किसी  भी  ओलम्पिक  में  हमें  खेलों  में  कभी  भी

 ्

 शाली  देश  नहीं  माना  गया  ।  हम  1952  से  कभी  भी  व्यक्तिगत  स्वर्ण  पदक  नहीं  जीत  पाए
 हाकी  जंसे  टीम  खेलों  में  कभी  कभार  आशा  की  किरण  चमकती  रही  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सियो
 ओलम्पिक  में  हमने  अपना  सर्वोत्तम  प्रदर्शन  किया  यदि  किया  है  तो  जेंसी  कि  कहावत  है  कि  सर्वोत्त
 से  वेहतर  नहीं  हो  मैं  इस  आलोचना  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  हमने  अच्छा  प्रदर्शन  किया  |  य

 निश्चित है  कि  हम  बहुत  अच्छा  खेल  नहीं  खेले  किन्तु  यह  केवल  इस  बात  का  दोतक  है  कि  भवि
 में  कुछ  आशा  है  ।  हम  दक्षिण  कोरिया  का  उदाहरण  लेते  यदि  हम  विश्व  खेलों  के  विगत  इतिहास
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 |  श्री  एन०  टोम्बो  छह  |

 को  देखें  तो  दक्षिण  कोरिया  ने  चमत्कार  किया  है  आशिक  क्षेत्र  में  भी  कमाल  कर  दिया  इन  थोड़े
 से  ही  दशकः  हमारे  विशाल  देश  के  एक  छोटा  सा  देश  दक्षिण  कोरिया  आर्थिक  रूप  से  या

 अन्यथा  इस  स्तर  तक  पहुंच  गया  है  कि हम  उसका  उदाहरण  दे  सकते  है  ।  विशेषकर  खेलों  के  क्षेत्र  में

 इस  देश  ने  विश्व  ओलम्पिक  खेलों  का  आयोजन  किया  है  और  कुछ  महत्वपूर्ण  मुझाबलों  में  स्वर्ण

 रजत  और  कांस्य  पदक  जीतने  का  इसका  अपना  ओचित्य  है  ।  यदि  हम  अन्य  देशों  को  भी  देखें  तो  आज

 ag  बह  जिस  स्तर  पर  है  वहां  तक  पहुंचने  के  लिए  उन्होंने  बड़ा  संघर्ष  क्रिया  उन्होंने  वह  स्तर  रातोंरात

 हासिल  नहीं  कर  भारत  एक  विशाल  देश  जब  हम  यह  कहते  हैं  कि  खेलों  में  हमारा  प्रदर्शन
 .  निराशाजनक  रहा  तो  हम  अपना  मृल्यांकन  हमारी  विशालता  के  सन्दर्भ  में  करते  हैं  ।  हमारा  देश  बहुत

 aera,  बड़ा  अत्यन्त  विशाल  है  और  उस  प्रकार  से  खेलों  के  क्षेत्र  मं  भी  काफी  क्षमटा  होनी  किन्तु
 मुझे  यह  कहना  पड़ेगा  कि  देश

 के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  खेलों  को  संरक्षण  देने  के  क्षेत्र  में  हएने  बहुत  अधिक

 .. प्रयत्न नहीं  किए  जब  यह  चर्चा  आरम्भ  हुई  तो  इस  चर्चा  के  बीच  शायद  मेरे  माननीय  दोस्त  डा०

 दिग्विजय  सिंह  द्वारा  एक  टिप्पणी  की  गई  थी  ।  उन्होंने  कहा  कि  खेलों  के  आधा  रभूत  ढांचे  को  केन्द्रीकृत

 किया  जाना  चाहिए  ।  उन्होंने  विशेषरूष  से  यह  कहा  कि  खेल  और  एथजेटिक्स  प्रतियागरिताओं  की

 यादी  सुविधाएं  हर  जगह  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इसके  साथ  हमें  यह्  देखना  चाहिए  कि  कुछ  हद
 तक  राज्यों  की  जिला  मुख्यालयों  और  बड़े  शहरों  में  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  भी  सु
 होनी  चाहिए  जहां  लोग  जाकर  अभ्यास  कर  सकें  ।  तो  वहां  से  युवा  प्रतिभाओों  चयन  करना  आसान

 हो  रा

 अब  जहां  तक  संरक्षण  की  वात  है  राज्यों  के  पुलिस  असम

 .  सीमा  सुरक्षा  बल

 =e

 काम  कर  रहे  इसी  प्रकार  इण्डियन  भारतीय  खाद्य

 कर  रहे  ;  अच्छी और  कोई  वात  नहीं  है  कि  सरकार  स्वयं  खिलाड़ियों
 प्रह  का  देने  वाले  संगठनों  और  सरकारी  विभागों  माध्यम

 ्

 लाभ  उठाना  है  ।

 ह  देखना  होगा  कि

 इस  प्रकार

 मम

 के  चयन के
 पल  हु  प्रा  जा  तिभाओं  के  बड़े  होने  पर  इन्हें  विभिन््त्र  गरों के  हवाले
 कर  इनका  ४स्तेमाल

 कर  सकते
 ।  जब  हम  देश  में  अपने  खेलों  के  इतिहास  को  देखते  हैं  कि  रजबाड़ों  ने

 में  अधिक  खिलाड़ी  दिये
 ।,  पोलो  का  उदाहरण  लेते  यह

 लेते
 यह  एक  ऐसा  खेल  है  जो  मेरे  राज्य  में

 है

 कोष
 अलग  मत  दे  रहा  किन्तु  सच्चाई यह  है  कि  मेरे  राज्य  में  लोग  अब

 .  भी  इस  खेल  को  स्वदेशी  खेल  के  रूप  में  प्राचीन  तरीके  से  खेलते  इस  बात  का  कोई  साक्ष्य  नहीं  है
 कि  यह  मेरे  मणिपुर  में  आरम्भ  यह  आज  जयपुर  और  इंगलैंड  में  अपने  उद्गम

 स्थल  से  बेहतर  खेला  जा  रहा  यह  एक  अत्यन्त  खर्चीला  खेल  इस  खेल  को  काफी  संरक्षण  दिए

 .  जाने
 की  आवश्यकता है  जो  हम  नहीं

 दे

 |  प्रकार  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  अन्य  स्वदेशी  खेल  हो  सकते  हैं  जिन्हें  राष्ट्रीय  स्तर  पर
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 संरक्षण  दिए  जाने  की  आव्रश्यकता  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  केवल  मंह  जंबानी  संरक्ष  ही  नहीं
 दिया  जाना  चाहिए  ।  जब  मैं  संरक्षण  देने  की  बात  कहता  हूँ  तो  इसका  अथ  है  कि  खिलाड़ियों  को  क्षेत्रीय
 वाद  जातिवाद  और  साम्प्रदायिकता  से  मुक्त  किया  जा  सके  ।  संरक्षण  इस  आधार
 पर  नहीं  होना  मैं  ब्यौरे  में  नहीं  जाना  चाहता  क्योंकि  मैं  खेलों  को  व्यापक  परिप्रेक्ष्य  में  देखना

 चाहूंगा  ।  हमारी  अपनी  सीमाओं  के  भीतर  हमें  प्रत्येक  क्षेत्र  में  सर्वोत्तम  खिलाड़ी  तैयार  करने  होंगे  और
 हर  किस्म  का  भाई-भतीजावाद  दूर  करना  होगा  ।  खिलाड़ियों  के  चयन  में  जातिवाद  या
 राजनीति  या  किसी  भी  विस्म  के  भाई-भतीजावाद  की  अनुमति  नहीं  होनी  चाहिए  ।  मैं  अपने  खिलाड़ियों
 ओर  खेल  प्राधिकरण  के  बीच  अनुशासन  की  आवश्यकता  पर  बल  मैं  आपको  कुछ  वर्ष  पूर्व
 अम्बेडकर  स्टेडिबम  में  एक  कोरियन'यूनिषर्सिटी  टीम  और  पंजाब  की  एक  टीम  के  बीच  हुए  फुटबाल
 मंच  का-उवाहरण  देता  हूं  ॥  एक  कोरियाई  खिलाड़ी  के  गलत  खेल  के  कारण  मैच  में  बाधा  पड़  गई  ।  खेल
 रोक  देना  पड़ा  और  फिर  से  शुरू  करमा  मुश्किल  ही  ऐसी  स्थिति  में  कोरियाई  कोच  ने  गलती
 करने  वाले  खिलाड़ी  को  बीच  मंदान  में  थप्पड़  मारा  इससे  सम्पूर्ण  भीड़  तथा  दूसरी  ओर  के  खिलाड़ी
 शान्त  हो  गये  ।  यह  इसਂ  बात  का  द्योतक  है  कि  अन्यं  एशियाई  देशों  में  कोच  और  लीडर  और
 अन्य  खिलाड़ियों  क ेबीच  हुमारे  गु7-शिष्यं  ज॑से  संबंध  मैं  यंह  नहीं  कहता  कि  हमें  भी  यही  कुछ
 करना  चाहिये  ;  किन्तु  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  कुछ  दिन  पूव॑  समाचार  पत्रों  में  छपे  समाचार  की  ओर
 आकर्षित  करना  चाहूंगा  ।  एक  स्वर्ण  पदक  एक  महिला  कुमारी  मेधा  ने  समाचार
 पत्रों  में  शिकायत  की  कि  उनका  कोच  महिला  प्रशिक्षुओं  के  लड़कियों  के  साथ  छेड़छाड़  करने  वाले
 ज॑सा  व्यवहार  करता  है  और  ज॑सा  कि  समाधार  छपा  है  किसी  भी  लड़की  को  कोच  मर्जी  से  टीम  में

 |
 रखता  अथवा  निकाल  देता  अर्थात  अगर  कोई  लड़की  उसकी  छेड़छाड़  सह  लेती  हैं  और  कोई  विरोध

 नहीं  करती  है  तो  उसे  टीम  में  शामिल  कर  लिया  जाता  है  और  अगर  वह्  उसकी  छेड़छाड़  का  विरोध

 है  तो  उसे  टीम  से  निकाल  दिया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  को  स्थिति  अत्यन्त  पेचीदा  ओर

 हमें  यह  देखता  होगा  कि  कम  से  कम  खिलाड़ी  और  कोच  के  बीच  का  संबंध  मधुर  और  नेतिक

 हो  ।  यह  कोई  घामिक  संस्था  तो  है  तब  भी  इस  सम्बन्ध  को  तो  बनाये  रखना  भब  प्रश्न

 ग्रह  है  कि  संदेह  का  लाभ  किसको  मिलना  च।हिये  |  जबकि  एथलीट  ने  अपने  ही  प्रशिक्षक  की  शिकायत

 फरने  का  साहस  किया  मैं  नहीं  जानता  क्या  सरकार  मुख्य  प्रशिक्षक  के  नौकरशाही  स्पष्टीकरण  के

 कार्यवाही  करेगी  या  शिकायतकर्ता  को  संदेह  का  लाभ  लेकिन  उन्हें  सजा.दी  जानी

 घाहिये  और  यदि  यह  कहते  हैं  कि  लड़कियां  भी  ठीक  से  व्यवहार  नहीं  कर  रही  हे  तो  इसके  लिये  कौन
 उत्तरदायी  है  ?  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  संदेह  का  लाभ  एथलीटों  कौਂ  दियां  जाना  चाहिये  जि'हॉने  अपने

 करियर  की  परवाह  किये  बिना  शिकायत  लेकर  प्रेस  के  पास  गये  कि  प्रशिक्षक  ने  दुष्यंवहार
 किया  है  ।

 है  मैं  अपनी  बात  एक  मिनट  में  समाप्त  कर  रहा  यद्यपि  हम  देश  के  सम्पूर्ण  खेल  पढलुओं  पर
 चर्चा  नहीं  कर  सकते  परन्तु  इस  चर्चा  का  लाभ  उठाते  हुये  मैं  मंत्री  जी  को  यह  सुशाब  देना  चाहता

 कि  देश  के  कतिपय  भागों  में  ज॑सा  कि  मैंने  प्रारम्भ  में  बताया  देशी  खेलों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना

 ः

 ।  जैसे  कि  मेरे  राज्य  के  कुछ  खेलों  के  नाम  हैं  मुक्ना  खोंग  सगमोल  कांजी  और
 बी  रकपी  |  भणिपुरी  शेली  की  कुश्ती  का  नाम  है  जिसे  हमने  मास्को-भारत  उत्सव  में  प्रदर्शित
 या  था  तया  अत्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  ने  इसे  पसन्द  किया  कांजीਂ  नामक  खेल  मणिपुरी  ढंग

 मुझे  ऐसे  राज्य  का  होने  पर  गव॑  है  जिसने  बिना  बुनियादी  सुविधाओं  के  अन्तर्राष्ट्रीय
 पर  अच्छे  हाकी  फे  साईकिल  चालक  दिये  उनमें  प्राकृतिक  प्रतिभा

 ।  मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  भारत  सरकार  ने  विशेष  तौर  पर  इवम्फाल  में  हाल  ही  में  पटियाला  मॉडल
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 |  श्री  एन०  टोस्बो  सिह  ]

 का  संस्थान  खोला  है  ।  यहां  पर  प्रतिभाओं  को  लाने  में  तथा  उन्हें  विभिन्न  खेलों  का  अच्छा  प्रशिक्षण  देने
 में  काफ़ी  समय  लगेगा  ।  परन्तु  यह  संस्थान  शीघ्र  ही  काम  आरम्भ  करने  वाला  है  और  इसे  अपने
 क्रम  अभी  आरम्भ  करने  मैं  आाशा  कर  सकता  हूं  कि  इससे  न  सिर्फ  अच्छी  शुरुआत  ही  होगी  अपितु
 देश  में  खेलों  के  लिये  अर्थपृूर्णं  योगदान  भी  मिलेगा  ।

 पूरे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  मेरा  राज्य  खेलों  में  सबसे  आगे  वहां  पर  जन्मजात  प्रतिभाएं  हैं  तथा
 साथ  ही  साथ  मुकना  खोंग  सगोल  कांजी  तथा  यूबीरकपी  जैसे  खेलों  का  विकास  किया  जा  रहा

 एक  ओर  खेल  है  जिसका  नाम  है  इसे  किसी  ढ ंके  हुये  स्थान  के  नीचे  फर्श  पर  खेला  जाता  है  !

 यह  बहुत  ही  दिलचस्प  एवं  वेज्ञानिक  तरीके  का  इन्होर  खेल  है  तथा  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  ने  इस
 खेल  का  प्रदर्शन  पुणे  तथा  अन्य  स्थानों  पर  देखा  यह  मेरी  जानकारी  कद  कर  इन  देशी
 खेलों  पर  ध्यान  उन्हें  प्रोत्साहित  कीजिये  ताकि  इन्हें  राष्ट्रीय  स्तर  का  बनाया  जा  सके  ।

 इसी  तरह  की  स्थिति  राज्यों  के  अन्य  भागों  में  भी  हो  सकती  है  ।  परन्तु  मुझे  इस  बारे  में  ज्यादा
 जानकारी  नहीं

 इन  सुझावों  के  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  तथा  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जन  ।

 भ्रो  संफुह्ीन  चोघरोी  :  मुझे  कुछ  कहना  है  ।  श्री  के०  पी०  सिंह  देव  जो  कि  ओलंपिक

 के  चीफ  डी  मिटान  थे  यहां  मौजूद  पिछले  सप्ताह  उन्होंने  कुछ  नहीं  बोला  ।  हमें  नहीं  मालूम  वह

 कब  बोलेंगे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अन्य  सदस्यों  को  बोलने  दीजिये  उन्हें  देखने  दीजिये  कि  अन्य  सदस्य  क्या

 बोलते  उसके  बाद  वह

 भ्रो  संफुद्दोत  चोधरो  :  मैंने  सोचा  कि  वह  बोलेंगे  नहीं  ।

 उपाध्पक्ष  महोदय  :  ऐसा  मत  सोचिये  ।

 भ्रो  बढ्धि  चना  जेन  :  उपाध्यक्ष  भारतवर्ष  एक  महान
 देश  में  हम  खेल-कद  स्पोट्स  में  भाग  लेते  हैं  लेकिन  जब  हम  ओलंपिक  खेलों  में  भाग  लेते  हैं  तो
 उसका  जो  रिकार्ड  है  वह  शुरू  स ेलेकर  आखिर  तक  निराशाजनक  रहा  सियोल  में  भी  हमने  भाग  लिया
 और  वहां  पर  भी  हमारा  डिसमल  रेकार्ड  रहा  जिसका  सारे  देश  पर  बहुत  बुरा  असर  पड़ा  मैं

 जिले  के  एक  फंक्शन  में  स्पोट्स  के  बारे  में  उद्घाटन  भाषण  दे  रहा  था  तो  वहां  पर  विद्यार्थियों  की

 ओर  से  यह  आवाज  आई  कि  हमारे  भारतवर्ष  ने  इन  भोलंपिक्स  में  भाग  ही  क्यों  लिया  ।  जब  यह  स्थिति

 थी  तो  क्यों  ओलंपिक्स  में  हमारे  खिलाड़ी  भेजे  गये  ?  हमें  वहां  पर  अपने  खिलाड़ी  भेजने  ही  नहीं
 चाहिए  थे  ।  उनका  यह  सुझाव  था  कि  जब  हम  पूरी  तरह  से  तंथार  हो  जथ  ये  कांपिटीशंस  में

 पूरी  तरह  से  स्टंण्ड  कर  सके  तभी  हमें  वहाँ  जाकर  भाग  लेना  चाहिए  अन्यथा  भाग  नहीं  लेना  चाहिए
 ।

 चीन  ने  बहुत  समय  तक  ओलंपिक्स  में  भाग  नहीं  लिया  ।  जब  वह  पूरी  तरह  से  तंयार  हो  गया  तभी  वह्
 ओलंपिक्स  में  भाग  लेने  के  लिए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमें  भी  इस  प्रकार  से  आलंपिक्स  में

 भाग  नहीं  लेना  केवल  उन्हीं  टीम्स  को  वहां  पर  भेजना  चाहिए  जो  कि  स्टैंढर्ड  की  हों  ।  क्योंकि

 देश्
 में
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 भाग  लेने  के  बाद  इस  तरह  से  हमारे  स्वाभिमान  को  ठेस  पहुंचे  ।  यह  हम  किसी  भी  स्थिति  में  बरदाश्त
 नहीं

 हम  यह  भी  कहना  चाहेंगे  कि  हमारी  भारत  सरकार  ने  स्पोट'समेन  की  एक्टिबिटीज  को  बढ़ाने
 के  लिए  एक  अलग  से  स्पोट्स  का  मोहकमा  कायम  किया  लेकिन  इस  मोहकमे  का  जो  मिनिस्टर  हो

 वह  कंबिनेट  रैंक  का  होना  चाहिए  ।  यदि  हम  अपने  देश  में  स्पोटस  को  बढ़ाना  चाहते  हैं  और  वल्ड
 कांपिटीशंस  में  आना  चाहते  ओलंपिक्स  में  जाना  चाहते  हैं  तो  हमारा  खेल  मन्त्री  कैबिनेट  स्तर  का

 होना  चाहिए  और  स्पोट्स  के  बारे  में  उसको  पूरी  तरह  से  नालेज  होना  चाहिए  ।  हमारे  आज के  मंत्री
 महोदय  तो  बहुत  योग्य  उन्हें  खेलों  के  बारे  में  प्री  नालेज  है  परन्तु  सब  कुछ  होने  के  उपरान्त  भी
 अगर  आज  हमारी  मंत्री  महोदया  का  दर्जा  कैबिनेट  रैंक  का  हो  तो  वे  प्रभावशाली  ढंग  से  काम  कर
 सकती  अन्यथा  प्रभावशाली  ढंग  से  काम  नहीं  कर  सकती

 श्री  हरीश  रावत  :  इन्हें  ही  प्रमोट  किया  जाए--यह  कहिये  ।

 भ्रो  वद्धि  चल  जन  :  यह  डिस्क्रीशन  तो  प्राइम  मिनिस्टर  का  मैं  इस  डिस्क्रीशन  को  यूज  नहीं
 कर  सकता  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  स्पोर्ट्स  का  दर्जा  बढ़ाने  में  कैबिनेट  स्तर  का  मंत्री  होना
 चाहिए  ।।  सारे  प्रदेशों  में  आज  स्थिति  बन  रही  जो  मिनिस्टर  रखे  जाते  जिनका  कहीं  कोई
 स्तर  न  उनको  स्पोर्ट्स  मिनिस्ट्री  दी  जाती  राजस्थान  में  भी  यही  स्थिति  दूसरे  प्रदेशों  में  भी

 मैंने  देखा  ऐसे  व्यक्तियों  को मिनिस्टर  बना  दिया  जाता  जो  कि  कंपेबल  नहीं  जिसको  कोई

 मिनिस्ट्री  नहीं  मिल  सकती  उसको  स्पोर्ट्स  मिनिस्ट्री  दे  दी  जाती  इसलिये  आवश्यक  ओर  जरूरी

 है  कि  यदि  हम  स्पोट'स  को  आगे  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  हमें  इसके  स्तर  को  बढ़ाना  इसके  लिए
 आपको  बजट  में  भी  अधिक  प्रावधान  करना  पड़ेगा  ।  य।द  हम  खेलों  के  स्तर  को  आगे  बढ़ाना  चाहते
 तो  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जो  खेलों  के  लिये  प्रावधान  उसका  देस  गुना  आप  प्रावधान

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जितने  भी  खिलाड़ी  भाग  लेते  वे  गवरनमेंट  सर्वेद्स  होते  हैं  ।  जो

 अपनी  सविस  भी  करते  हैं  और  साथ  ही  साथ  स्पोर्ट्स  में  भी  भाग  लेते  ऐसी  स्थिति  में  वे  कभी

 कभी  सफल  नहीं  हो  सकते  क्योंकि  उनको  रोटी  की  चिन्ता  रहती  है  और  फिर  बाद  में  वे  खेल  कूद
 के  लिए  भाग  लें  ।  ऐसी  स्थिति  में  वह  खिलाड़ी  कामयाब  नहीं  हो  सकते  अगर  वास्तव  में  हम
 खिलाड़ी  को  आलेम्पिक्स  में  भाग  दिलाना  चाहते  तो  उन  खिलाड़ियों  के  लिये  पूरी  तरह  से  सरकार

 को  व्यवस्था  करनी  उनको  किसी  भी  तरह  की  आर्थिक  चिन्ता  नहीं  होनी  अगर

 उनको  आधिक  चिन्ता  रहेगी  तो  वह  फिसी  भी  तरह  से  कामयाब  नहीं  हो  सकता  इस  चीज
 के

 बारे

 में  यदि  आप  मेरी  बात  को  स्वीकार  कर  लें  और  स्वीकार  करके  कार्यान्वयन  करें  तो  हम  वास्तव  में

 दूसरे  देशों  के  मुकाबले  में  काम्पीटीशन  में  अच्छी  तरह  से  स्टैंड  कर  सकते

 इस  शुभ  अवसर  पर  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  स्कूल्स  ओर  विशेष  कर

 ग्रामीण  स्कूलों  में  खेलों  का  स्तर  बिल्कुल  गिर  रहा  पहली  बात  तो  यह  कि  वहां  खेल  होते  ही  नहीं

 खेलों  के  मंदान  नहीं  बहुत  से  सैकैन्ड्री  स्कूल्स  और  हायर  संकेण्ड्री  स्कूलों  में  खेल  के  मंदान  ही
 नहीं  जब  खेलों  के  मैदान  वहां  नहीं  होते  तो  वे  विद्यार्थी  आर०एस०एस०  में  चले  जाते  हैं  और

 उनका  दृष्टिकोण  हमारे  राष्ट्र  के  विरुद्ध  हो  जाता  हमारी  सैक्यूलर  पॉलिसी  के  विरुद्ध  हो  जाता  है  ।
 यह  स्थिति  बन  जाती  इसलिए  यह  जरूरी  है  कि  सेकेण्ड्री  और  हायर  सेकेंड्री  स्कूलों  में  खेल  के  मंदान

 बनाए  जाएं  ।  सारे  प्रदेशों  ग्रामीण  क्षेत्रों  नगरीय  क्षेत्रों  में  खेल  के मैदान  होने  चाहिए  ओर  इसके  लिए

 आपको  व्यवस्था  करनी  आप  राजस्थान  सरकार  ओर  सभी  प्रदेशों  की  सरकारों  को  निर्देश  दें
 कि  जिन-जिन  स्कूलों  में  खेल  के  मेदान  नहीं  उसके  लिये  लैंड  एक्विजिशन  करना  तो  लैंड
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 बद्धि  चन्द्र  जेत  ]

 जिशन  करके  खेल  के  मंदान  की  आपको  व्यवस्था  करनी  मैं  यह  भी  चाहता  हूं  कि  हस  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  50  प्रतिशत  कन्द्रीब्यूट  करे  और  50  राज्य  सरकार  कलन्ट्रीब्यूट  ताकि

 ”
 वहां  के  स्कूलों  को  खेल  के  मैदान  प्राप्त  हो  सकें  ।  आज  स्थिति  यह  है  कि  राजस्थान  में  डायरैक्ट
 केशत  लेकिन  फिजिकल  एजूकेशन  नहीं  आज  वहां  पट  इन्स्ट्रवटर्स  नहीं  फिजिकल  इन्स्ट्रव्टर्स  नहीं

 जब  ऐसी  स्थिति  तो  आप  खेल  कद  को  किस  प्रकार  बढ़ा  आज  जरूश्तः  और
 आवश्यकता  इस  वात॑  की  है  कि  विद्यार्थियों  को  खेल  कद  में  सक्रिय  भाय  दिलामे  के  खेल  कद  के
 मैदानों  की  व्यवस्था  करके  आलेम्पिक्स  गेम  के  लिए  उन्हीं  में  से  छांटना  सिलेक्ट  करना  अब  घंटी
 बज  गई  है  ।  इसलिये  मैं  यही  कहना  चाहता  हुं  कि  हमारी  केन्द्र  सरकार  खेल-क॒दों  को  प्राथमिकता  दे
 और  इस  पर  विशेष  ध्यान  दे  और  ऐसी  स्थिति  बने  कि  भविष्य  में  जब  औलम्पिर  खेल  जो  जल्दी

 ही  चार  साल  बाद  होने  वाले  तो  उन  में  हम  उन्हीं  खेलों  में  भाग  जिनमें  हमारा  स्टैण्डर्ड  ऊंचा
 और  ऐसी  स्थिति  बने  कि  हम  कम  से  कम  10  गोल्ड  मंडल  जींत  कर  लाएं  ।  तब  हमारे  देश  की  शान

 बढ़ेगी  ।

 ।:  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 |

 श्री  पराग  चालिहा  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  सियोल  गया  था  ।  वहां  मंत्री
 जी  के  साथ  मुझे  भारत  के  शर्मनाक  प्रदर्शन  को  देखने  का  दुर्भाग्य  प्राप्त  महोदय  मैं  वहां  यह  देखने

 नहीं  गया  था  कि  भारत  पदक  जीतेगा  क्योंकि  ओलम्पिक  का  आदर्श  शक्ति  है  मह।न  हैਂ  परन्तु
 उससे  भी  महान  है  सदभावपूर्ण  मुकाब॒जा  ।”  इसलिए  मैं  वहां  पर  इस  सदभावपूर्ण  मुकाबले  को  देखने  के

 लिए  गया  हाकी  के  सेमी  फाइनल  पूर्व  मैचों  में  भारत  का  ब्रिटेन  के  साथ  निराशाजनक  प्रदर्शन

 हमने  देखा  ।  ऐसा  लग  रहा  था  कि  ज॑से  हमारे  खिलाड़ी  निम्न  स्तर  के  ग्रामीण  खिलाड़ी  हैं  जोकि  एक
 छोटे  से  शहर  में  खेलने  के  लिए  आये  मैं  कहूंगा  कि  यह  बहुत  ही  निराशाजनक  प्रदर्शन  था

 जहां  तक  भारत  और  ब्रिटेन  के  साथ  हॉकी  मंच  का  सबंध  है  ।  हमने  और  भी  ट्रेक  खेलों  को  देजा  परन्तु
 भारतीय  खिखाड़ियों  के  खराब  प्रदर्शन  के  कारण  हमने  शर्मे  सें  अपनी  गर्दनें  झुका

 महो  श्री  के०  पी०  सिंह  देव  तथा  खेल  मंत्री  श्रीमती  मारप्रेट  ऋल्वा  कुछ  अच्छा  प्रदर्शन
 करवा  सकंते  कुछ  ज्यादा  आकर्षित  करने  वाला  काम  करवा  सकते  थे  ।  मैं  वहां  पर  और  भी  बहुतत
 से  खेल  देखना  चाहता  था  ।  श्री  के०  पी०  सिंह  देव  तथा  मारग्रेट  अल्वा  के  उदासीनतापूर्ण  रवैये  के  लिए
 उनका  धन्यवाद  करता  हूं  ।  वहाँ  सिर्फ  चार  या  पांच  संसद  सदस्य  मैं  भी  उन  में  से  एक  हम
 ज्यादा  खेल  नहीं  देख  संके  क्योंकि  हमारे  अनुरोध  के  बावजूद  भी  हमें  टिकट  प्राप्त  नहीं  कराई  गईं  +  हमें
 कोई  भी  टिकटें  नहीं  मिलीं  ।  लेकिन  महोदय  हमें  बहुत  सा  अनुभव  हुआ  ।  दक्षिण  कोरिया  हमारे  देश
 के  दसवें  हिस्से  से  भी  छोटा  देशं  है  ।  लेकिन  खेलों  में  उन्होंने  जापान  को  पछाड़  काफी  .  खेलों  में
 जीन  को  भी  पीछे  छोड़  दियां  ;  ऐसा  वे  कैसे  कर  पाएं  ?  इसका  कारण  है  उनका  कड़ा  अनुशासन  ।
 उमकी  निष्ठा  एवं  अन्य  बांतें  इसे  बात  को  दर्शाती  हमारे  थ्विलाड़ियों  ने  क्यों  इतना  खराब  प्रदक्नंन
 किथा  ।  इस  संदर्भ  मैं  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  मैं  इसके  लिये  मंत्री  जी  को  दोषी  नहीं  ठहरा  रहा  मैं
 अपने  पूरे  जीवन  काल  में  खिलाड़ी  रहा  हूं  ।  मैं  खेल  संगठग  मुझे  कुछ  बातें  मरलूस  मंत्री  णी
 या  किसी  ओर  को  दोषी  ठहराने  का  कोई  लाभ  नहीं  लेकिन  हमें  खेलों  के  बारे  में  कुछ  सलाह  देनी
 होगी  ।  वो  सलाह  क्या  है  ?  मुद्दा  यह  है  कि  खेल  तथा  राजनीति  दोनों  एक  साथ  नहीं  हो  सकते  ।  परन्तु
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 भारत  आपके  मंत्रालय  के  तहत  ऐसा  ही  हो  रहा  राजनीति  हमेशा  खेलों  में  भ्रा.ज्ञाती
 तीति  सद्से  ग्ंद्रा  खेल  जिसकी  दिल्ली  में  कोई  पहुंच  वही  स्थान  में  सफल  हो  सकता
 जैसा  कि  पहले  मैंने  आपको  बताया  हमें  इस  बात  की  फिक्र  नहीं  है  कि  भारत  ने  कोई  पदक  नहीं

 मुझे  कुमारी  पी०  टी०  ऊषा  का  निराशाजनक  प्रदर्शन  अच्छा  नहीं  हम  उसका  पूरा  सम्मान

 करते  हैं  ।  लेकिन  सियोल  में  क्या  हुआ  ?  आठ  लाइनों  वाले  ट्रेक  की  हीट  में  ऊषा  का  आठवां  स्थान

 हमारे  से  सिफे  3-4  फीट  हमने  अमरीका  की  कुमारी  जायनर  को  द्वेखा  ।  वह  रिकार्ड  समय  में
 जैसे  ही  प्रथम  आती  थीं  तो  हमेशा  सबसे  पहले  वह  भूमि  को  छूती  थीं  यह  देखने  में  तो  मामूली  बात  लगती

 परन्तु  इस  छोदी  सी  बात  से  हमें  एक  सबक  सीखने  को  मिलता  इससे  खिलाड़ी  के  निष्ठावान

 होने  का  पता  लगता:है  खिलाड़ी  के  लगन  के  बारे.में  अताता  मैं  त्यागपत्र  देमे  को  नहीं
 कहता  हूं  ।  मैं  ऐसा  कभी  तहीं  करूंग्रा  ।  कितु  समपित  रहिये  और  कुछ  ठोस  काम  ओर  कुछ  उचित  भौर
 प्रभावशाली  काम

 |

 खेल-कूद  के  नियंत्रण  और  मार्गदर्शन  के  लिये  इतने  विकास  क्यों  हैं  ?  मैं  कुछ  पूर्व  ब्रक्ताओं
 द्वारा  स्पष्ट  विन्रारों  से.पृर्ण  रूप  से  सहमत  मंत्री  महोदया  इन  तथाकथित  निकायों  के
 सम्बन्ध  में  कुछ  की जिये  ।  कोई  ऐसा  व्यक्ति  ज़ो  खेलकूद  क्री  जानकारी  रखता  है  और  जो  राजनीति
 से  परे  हो  इस  निकाय  का  अध्यक्ष  होना  मैं,मंत्री  महोदया  से  कहुंगा  कि  वह  कुछ  ठोस
 काम  करें  क्योंकि  वह  इस  देश  में  ख़ेलकूद  के  विकास  के  लिए  २00  रुपग्रे  लक्न  करने  के  पक्ष
 में

 टेनिस  अखाड़े  में  एक  बहुत  बड़ा  नामपट्ट  स्रगा  हुआ  है  जिस  प्रर.ल़िख़ा  हुमा
 ओर  पराथष  थो  इनसे  धश्रके  रहना  ।”  लगता  है  हमारे  मंत्री  इस  लोकोक्ति

 से  बहुत  प्रभावित्त  हुए  अतःएक  खेलकद  प्राधिकरण  भारतीग्  थ्षेस  प्राधिकरण  होना
 कितु  प्रभावशाली  होने  के  लिये  इसको  चलाने  के  लिये  कोई  प्रभावशाली  व्यक्ति  होता
 ऐसा  व्यक्ति  नहीं  है  ।

 भ्रय  मैं  कुछ  विशेष  सुभावों  के  संबंध  में  कहता  हूं  । छोटी  आयु  में  ही  खिलाड़ियों  को
 मैं  समझता  हूं  कि  हमें  इसकी  कोई  चिता  नहीं  है  क्योंकि  सदन  में  540  सदस्यों  में  से  मुश्किल  से  30
 सदस्य  उपस्थित  हम  में  से  कितने  लोगों  ने  रोमानिया  की  13  वर्षीय  आश्चयंजनक  छिलाडी
 नाडिया  कोमानेकी  के  बारे  में  सुना  है  जिसने  जिम्नास्टिक्स  में:से  था  पार  में  से  तीन  अंक
 प्राप्त  करके  असम्भव  उपलब्धि  प्राप्त  की  है  जो  पहले  कभी  सुनने  में  नहीं  आया  पदि  वह  असम्भव
 काम  कर  सकती  तो  80  करोड़  जनसंख्या  वाले-देश  भें  क्या  ओर  कोई  कुछ  नहीं  कर  सता  है  ?
 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  प्रतिभा  अन्वेषण  प्रतियोधिताएं  भ्रायोजित  करने  में  अच्छा  काम  किया

 कितु  इसमें  भी  राजनीति  आ  गई  ।  मेरे  अपने  राज्य  से  एक  वालक  था  ।  वह  ;?  कर्ष  का  उसने
 उत्तर  पंजाब  और  तमिलनाडु  के  मुकाबले  में  सब  से  अधिक  श्रर्थात  23  गोल  किये  ।  धारतीय
 खेल  प्राधिकरण  के  अधिकारियों  ने  भी उसको  बधाई  दी  ।  कितु  अंत  में  जब  तामों  की  सू्री  आई  उद्चका
 नाम  निकाल  -  दिया  या  मैंने  लगभग  तीन  सप्ताह  इस  सम्बन्ध  में  मन््त्री  महोदय  को

 सिशा

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  युवा  कार्य  शोर  सेल  तथा  महिला  शोर  बइल।)विक्वास
 विभागों  में  राज्य  संत्री  सारप्रेट  :  मैंने  ब्यौरे  मांगे

 भरी  पशाग  चालिहा  :  प्रतिभा  अन्वेषण  प्रतियोगिता  में  भी  राजनीति  ही
 सर्वोप्ररि  हो  जाती  है

 +
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 पराम  चालिहा  ]

 मैं  यही  कहूंगा  400  प्रतिभाशाली  युवाओं  का  चयन  उन्हें  सारी  सारा
 *

 सामान  दीजिए  ताकि  उन्हें  अपने  वस्त्र  आदि  की  कोई  चिता  न  रहे  ।  उन्हें
 निक  परिष्कृत  कायंप्रणाली  से  प्रशिक्षण  मैं  धलाह  देता  यदि  संभव  हो  तो  हसे  विकेंद्रित

 कीजिए  ।  राजनीतिक  ढंग  से  नहीं  कितु  पश्चिम  पंजाब  और  गोओआ  में  फूटवाल  जैसे  चुने  हुए
 क्षेत्रों  में  । खेल-कद  के  संवधंन  का  विकेन्द्रीक रण  आरम्भ  कीजिये--मैं  राजनीतिक  विकेन्द्रीकरण  नहीं

 कह  रहा  हूं  । यदि  आपको  200  खिलाड़ी  चाहिए  आप  उन्हें  26  राज्यों  में  विभाजित  न  मैं  यह

 नहीं  चाहता  मैं  खेल  कूद  के  आधार  पर  ही  विभाजन  चाहता  हूं  जेसे  पश्चिम  गोआ  आदि  में

 फटबाल  ।  हमें  या  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  रहना  चाहिए  ।  विशेष  क्षेत्रों  में  विभिन्न  प्रकार

 का  विशेष  चयन  किया  राज्य  सरकारों  और  राज्य  खेल  बोलों  को  इंन  विनिदिष्ट  क्षेत्रों  में  सर्वोत्तम

 खिलाड़ियों  का  चयन  फरने  का  काम  सौंप  दिया  जाये  ।  मैं  इस  प्रकार  के  खेल  विकेन्द्रीकरण  का  सुझाव

 A

 देता  हूं  ।

 मंत्री  खेल  के  विकास  के  लिए  कृपया  और  एक  निषेधात्मक  काम  कीजिए  ।  हमें  केवल

 क्रिकेट  को  ही  क्षमता  का  एकमात्र  क्षेत्र  नहीं  समझना  चाहिए  ।  जब  कभी  हम  टी०  बी०  चलाते  हम
 गावस्कर  अथवा  रवि  शास्त्री  को  देखते  क्या  आप  ऐसा  एक  उदाहरण  दे  सकते  हैं  जहां  फुटवाल  या

 एथलेटिक्स  के  लिये  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ?  समाचार  पन्नों  तथा  प्रसारण  माध्यमों  में  भी  क्रिकेट  को

 प्रोत्साहन  देने  और  क्रिकेट  खिलाड़ियों  की  प्रशंसा  करने  पर  जोर  दिया  जाता  है  और  अन्य  किसी  खिलाड़ी

 को  नहीं  ।  केवल  क्रिकेट  हमारा  राष्ट्रीय  खेल  बन  गया  है  जबकि  यह  नवाबों  का  खेल  मेरे  राज्य  में

 एक  क्रिकेट  मैच  हुआ  था  जिसमें  नवाब  ऑफ  पटोदी  ने  भी  छोटे  बच्चे  भी  यह  देखकर  उत्साह
 से  प्रसन्न  हुए  कि  उन्होंने  कंसे  जूते  पहने  था  और  इस  बात  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  कि  किस  प्रकार

 उन्होंने  बल्लेबाजी  में  कैसी  विशेषता  दिखाई  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  हूं  कि  हमें  क्रिकेट  समाप्त  करना

 चाहिए  ।  कितु  हमें  इसका  महत्व  कम  करना  चाहिए  और  इसी  को  किसी  अन्य  खेल  में  लगाना  चाहिए

 जिसमें  हम  अपनी  क्षमता  दिखा  सकते  प्रसारण  माध्यमों  और  दूरदर्शन  को  कूद  और  फुट
 वॉली  बाल  और  बेडमिन्टन  पर  नियमित  कार्यक्रम  चलाने  चाहिए  ।  दूरदर्शन  तथा  प्रचार  माध्यम

 से  सम्बद्ध  लोगों  को  भी  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करना  है  ।  गि

 अब  मैं  छात्रवृत्ति  के  संबंध  में  कहता  खेल  छात्रवृत्ति  के  क्षेत्र  में  भी  राजनीति  आ  गई  है  ।

 इसमें  भी  वास्तविक  उभरते  हुए  प्रतिभाशाली  व्यक्ति  लगभग  छोड़  दिये  जाते  केवल  कुछ  ऐसे

 व्यक्तियों  को  छात्रवृत्ति  प्राप्त  होती  है  जिनकी  संसद  सदस्यों  और  मंत्रियों  द्वारा  सिफारिश  की  जाती

 मैं  मंत्री  महोदया  से  निवेदन  करता  हूं  कि  कोई  ठोस  काम  करें  और  सच्चे  उभरते  हुए

 शाली  व्यक्तियों  का  चयन  करें  और  उन्हें  सभी  सुविधाएं  दें  ।  यदि  400  लड़के  हैं  तो  उन्हें  400

 वत्तियां  दीजिए  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  200  करोड़  रुपये  या  इससे  अधिक  खर्च  करने  से  कहीं  अच्छा

 होगा  ।  यह  मेरा  विश्वास  है  ।

 सभी  पाठशालाओं  तथा  कालिजों  में  खेलकूद  पुस्तकालय  होना  मैं  एक  कालिज  के

 प्रिसिपल  के  रूप  में  अपने  38  वर्ष  के  अनुभव  के  आधार  पर  जानता  हूं  कि  मेरे  कालिज  के  पुस्तकालय

 में  40  हजार  प्रस्तकों  में  खेल  से  सम्बन्धित  मुश्किल  से  100  पुस्तकें  आपको  विभिनन  क्षेत्रों  में

 छ  खेलकद  पुस्तकालयों  का  आयोजन  करना  चाहिए  ताकि  उभरते  हुए  प्रतिभाशाली  व्यक्ति  विभिन्न

 खेल  तकनीकों  के  सम्बन्ध  में  जान  कुछ  विशेष  पुस्तकालयों  का  चयन  की  केवल  खेलकूद
 से  सम्बन्धित  हों  ।
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 ः  आजकल  खेलकूद  का  संबंध  अत्याधुनिक  सामग्री  और  उपक  रण  के  प्रयोग  से  संबंधित  अतः

 ऐसी  सुविधाएं  चुने  हुए  खेल  संगठनों  को  उपलब्ध  पुतंगाल  और  ब्रिटेन  में  नौका  विहार  और

 ज्ौका  चलाने  में  वे  कम्प्यूटर  का  उपयोग  करते  मैं  नहीं  कहता  हूं  कि  हम  इन  क्षेत्रों  में  न  केवल

 कुछ  चुने  हुए  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  हमें  अधिक  जोर  ग्रामीण  खेलों  की  ओर  देना  चाहिए
 हम  अपने  आप  को  बड़े  कस्बों  और  नगरों  तक  ही  सीमित  रखते  कितु  सच्चे  खिलाड़ी  ग्रामीण
 क्षेत्रों  से  आते  क्योंकि  वे सहूज  ही  मजबूत  और  स्वस्थ  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  ही  बच्चों  को  चुन
 लीजिए  |

 इतने  विशाल  देश  में  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  से  कुछ  नहीं  होगा  ।  अधिक  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की
 आवश्यकता  है  ओर  इन  में  वास्तविक  रूप  से  प्रभावशाली  प्रशिक्षण  होना  केवल  15  दिन  या
 20  दिन  के  प्रशिक्षण  से  कुछ  नहीं  होता  ।  प्रशिक्षण  लगातार  होना

 अंत  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  खेल  मंत्रालय  द्वारा  पूरी  निगरानी  होनी  मैं  मंत्री  महोदय
 से  निवेदन  करूंगा  कि  निगरानी  के  लिए  कुछ  हमारा  लक्ष्य  होना  चाहिए  :  प्रोत्साहन  देना  न  कि

 राजनीतिक
 रंग  महिमा  प्रदान  पूजा  करना  नहीं  ।”

 [  हिस्दी  ]

 डा०  गौरों  शंकर  राजहूंस  :  डिप्टी  स्पीकर  सिओल  में  जो  कुछ
 ससे  सचमुच  हमें  तकलीफ  मैं  यह  कंसे  कहूं  कि  हमारा  सिर  शर्म  से  झुक  गया  लेकिन  लाफिग

 स्टाक  तो  हम  हो  ही  गये  ।  जो  कुछ  सिओल  में  उसको  देखकर  मुझे  सन्  62  की  घटना  याद  आ

 गई  जब  चीनियों  के  साथ  लड़ाई  में  हमारे  जनरलों  ने  हमारे  सिपाहियों  को  हिमालय  पर  भेज  दिया

 था  और  जो  डिजाज्स्टर  वहां  पर  वह  आज  तक  हम  लोगों  को  याद  लगता  यही  है  कि  हम

 वहां  पर  बिना  पूरी  तैयारी  के  हम  खेलने  चले  गये  था  कहिए  घूमने  चले  गये  और  जो  कुछ  हुआ  उसका

 दर्द  हर  भारतीय  के  हृदय  में  इस  हार  से  हमें  एक  सबक  लेना  चाहिए  और  एक  काम्प्रीहेन्सीव
 स्पोट'स  पालिसी  सरकार  को  लानी  चाहिए  जिससे  इस  देश  में  खेलों  को  उसका  श्ही  स्थान  दिया  जा

 सके  ।  देहातों  में  कहा  जाता  है  लिखोगे  तो  बनोगे  थलोगे  कूदोगे  तो  बनोगे

 खेलों  को  बचपन  से  ही  डेनीग्रेट  किया  जाता  है  ।  हमें  प्री  मनोवृत्ति  बदलनी  होगी  और  देश  को  यह्

 कै  ताना  होगा  कि  खेल  भी  उतना  ही  जरूरी  है  जितना  कि  पढ़ना  जरूरी  ओलंपिक  में  क्या  हुआ  और

 कैसे  हुआ  यह  तो  के०  पी०  सिंह  देव  जी  या  मंत्री  जी  जो  कुछ  हमने  अखबारों  में  उससे

 पता  चलता  है  कि  पी  ०टी०  ऊषा  पूरी  तरह  दौड़ने  के  लिये  तेयार  नहीं  कुछ  दिन  पहले  टी०वी०  पर
 गया  था  कि  उसके  पैरों  में  खराबी  है ओर  वह  मालिश  करा  रही  ऐसी  हालत  में  उसको

 नहीं  भेजना  चाहिए  अखबारों  में  हमने  पढ़ा  कि सिओल  में  हमारी  हाकी  के  कीट  बहुत  देर  से  पहुंचे
 जिससे  कि  लोग  प्रैक्टिस  नहीं  कर  पाये  इसलिए  हाकी  में  बुरी  तरह  मात  था  इन  सारी  बातों  की

 निष्पक्षरा  से  जांच  होनी  चाहिए  ।  किसी  एक  व्यक्ति  पर  उसका  दोष  देने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  स्पोटस
 में  सही  अर्थ  में  लोगों  को  दिलचस्पी  लेनी  चाहिए  ।  स्पोट्स  के  संबंध  में  विदेशों  में  बहुत  ही  अहम  तरीके

 *
 हे  ध्यान  दिया  जाता  है  ।  जी०्डी०आर०  जैसे  छोटे  मुल्क  में  एक  लाख  कोचेज  हैं  ओर  हमारे  यहाँ  आठ

 हजार  आप  सोच  सकते  हैं  कि खेल  को  महत्व  दूसरे  देशों  में  कितना  दिया  जाता  यही  नहीं

 *कुछ  देशों  में  खिलाड़ियों  की  मिलिट्री  के  अन्दर  रिग्रेस  ट्रेनिग  दी  जाती  है  जिससे  कि  वे  एक  स्तर  तक

 जाकर  कम्पीड  कर  सके  ।  अपने  देश  में  ऐसा  कुछ  नहीं  होता  हर  देश  जो  खेल  में  आगे  बढ़ा  है  वहां

 पर  सपोर्ट  के  टेलेंट  को  10-12  से  14  साल  तक  स्पाट  किया  जाता  है।पी०  टी०  ऊधा  को  भी  12  बर्ष
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 मम  +>>>म  राणा  जअपययया की उम्र में ene fear गया था। अमरीका में यूनिवर्सिटीज और कालेजंज के  पाप

 गोरी  शंकर  राजहंस  )

 की  में  स्पाट  किया  गया  अमरीका  में  यूनिवर्सिटीज  और  कालेजेज  के  कोचेज  छोटे-छोटे

 सइूलस  में  जाकर  खिलाड़ियों  को-स्पाट  करते  हैं।फिर  उसको  रिग्रेस  ट्रेनिंग  दिलाते  हैं  और  उसको  सारी
 ”

 सुविधाएं  देते  जब  तक  कुछ  ऐसी  बात  अपने  देश  में  नहीं  होती  तब  तक  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते
 केवल  भाषण  देंकर  हम  अपने  घर  चले  जायेंगे  अगले  ओलम्पिक  का  इन्तजार  करेंगे  और  भगवान  के
 भरोसे  छोड़  इससे  हमारा  कितना  अपमान  होता  है  इसको  समझना  खेंल  का  अर्थ

 दुर्भाग्यवश  इस  देश  में  क्रिकेट  स ेसमझा  जाता  है  ओर  क्रिकेट  का  तो  यह  हाल  है  कि  जो  क्रिकेट  को  नहीं
 समझसते  हैं  कह  भी  ट्रांसिस्टर  लिये  कमेंटरी  सुनते  हैं  ओर  टेलीविजन  के  सामने  बेठ  रहते  हैं  इसलिए  कि

 कोई  दूसरा  यह  नहीं  समझे  कि  यह  नहीं  जानता  ।  हम  लोगों  का  जमाना  मैं  रूरल  बंकग्राउण्ड  से
 आता  हूं  ।  लोग  फूटबाल  को  बड़ी  अहमियत  देते  थे  ओर  जम्रह-जगह  से  फूटबाल  की  टीमें  आया  करती

 आज  यदि  डी  ०सी  ०एम०  का  फुटबाल  मेच  टी  ०वी०  पर  दिखाया  जाता  है  तो  कोई  बच्चा  देखना

 नहीं  चाहता  इसलिए  कि  सींकर  में  क्या  इस  मंनोवृंतिं  कों  बदलनां  मैं  कहुंगा  कि  साल  भर
 तक  आप॑  टी०वी०  पर  त्रिकेट  को  दिखाना  बन्द  कर  आप  हाकी  दिखाएं  या  उसके  साथ-साथ  दूसरे
 खेलों  को  भी  केवल  क्रिकेट  ही  नहीं  दिखाएं  ।  आप  जनता  को  शिक्षित  कीजिए  |  दूसरे  खेलों  ,
 का  भी  उतना  महत्व  है  जितना  क्रिकेट  का  है  ।  देहात  में  जहां  खेल  के  मैदान  होते  हैं  वहां  पर  खेलों  को
 अधिक  महत्व  दिलाएं  ।  इससे  एक  अनुशासन  होगा  ।  आज  की  तारीख  में  मैं  देहातों  में  बहुत  घूमता  हूं
 मैंने  देखा  वहां  कोई  खेल  नहीं  होता  पहले  खेल  होते  फुटबाल  होती  टीम  स्थ्रिट  में
 शासन  आ  जाता  अन॒क्षासन  सिफ  उसी  टीम  में  नहीं  आता  था  पूरे  स्कूल  में  आ  जाता  आज

 यदिःस्कल  और  कालेजेजਂ  में  अनुशासन  नहीं  है  तो  उसका  सबसे  बड़ा  कारण  है  कि  हमने  खेलों  पर

 ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  विदेशों  में  बिजनेस  हाउलैज  खेल  के  प्रयोग  पर  बहुत  रूर्च  करते  अपने  भी  देश
 में  बिंजनेंश  हा उसेज  को  आंगे  बढ़ना  चाहिए  सरकार  चाहिए  कि  जो  बिजनेस  हाउस  खेल

 पर  खर्च  करे  उस  खर्ज  को  इनकम  टैक्स  की  छूट  दे  दी  जाये  जोर  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  सपोर्ट  को

 उसकी  उुचिंत॑  स्थान  दिलाने  के  लिए  सपोर्ट  सम  को  सब  जमंह  प्रेफरेंस  मिलनी  चीन  में  जब

 खेलों  को  आंगे  बंहायांਂ  गया  तो  खिलाड़ी  को  राशन  नोकरी  में  और  दूसरी  चीजों  में

 मिक॑ता  मिलती  मैं  चांहूग  कि  अंपने  देश  में  भी  कोई  वैसी  ही  स्कीम  आरम्भ  की  जाए  ताकि  हर
 स्पोर्टेशमंन  की  समांजਂ  में  इज्जत  की  दर्जा  उसे  हर  जगह  कुछ  नਂ  कुछ  त़िफरेंस  और

 नौकरियों  में  ती  क॑म॑  से  कंम॑  मिले  ही  ।

 मैं  यह  बात  और  कहूंगा  कि  इसमें  हमारो  स्पोटस  अथोरिटी  या  फैडरेशन  का  रोल

 क्या  उसे  अच्छी  तरह  से  डिफाइन  कर  दिया  जाए  क्योंकि  इसको  लेकर  बहुत  ज्यादा  कन्फ्यूजन  पैदा

 हो  रहेएं  ।

 अन्त  में  यही  कहूंगा  कि  अभी  भी  बहुतਂ  ज्यादा  नुकसान  नहीं  हुआ  हम्तरा  देश  बहुत  बड़ा
 जैक  हर  फीएंड  में  यह  देश  आंगें  बढ़  रहा  आत्म-निर्भर  हो  रहा  हम  हर  मामले  में  इतभा  आगे

 बढ़े  हैं  कि  सारी  दुनिया  हमारी  कॉर्बिलियत  का  लोहां  मानती  चाहे  एजुकेशन  के  क्षेत्र  में  देख

 साइन्से  के  क्षेत्र  मे ंदेख  टेक्नालौजी के  क्षेत्र  में  देश  हमने  हर  क्षेत्र  में  बड़ी  तरक्की  की
 ती  कोई  कारण  नहीं  कि  स्पोट्स  के  क्षेत्र  में  भी  तरक्की  न  कर  आवश्यकता  केवल  स्ट्रॉग

 बिलਂ  पावर  कीਂ  है  |  उससे  भी  ज्योदा  आवश्यकर्ता  प्रोपर  स्पोटਂ  सं  पौलिसी  की

 भरी  हरोज्  रावक्  :  उपाध्यक्ष  सियोल  ओजम्पिक  में  टीम  भेजने  से  और

 लीं
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 ने  दिन  हमारी  टीम  वहां  उसने  विभिन्न  खेलों  में  पार्टिसिपेट  हमें  उससे  ज्यादा  आशाएं

 नहीं  यह  सब  लोग  मानत  थे  कि  भारत  ज्यादा  से  ज्यादा  यदि  कोई  पदक  ले  सका  तो  मात्र  हाकी
 में  ले  पायेगा  परन्तु  हाकी  में  भी  हम  जिस  तरीके  से  उसे  देखकर  सारे  देश  को  निराशा  हुई  ।
 सियोल  ओलम्पिक  में  हमारी  हार  से  सारे  देश  में  एक  ऐसी  भावना  निममित  ही  गई  कि  स्पोट  स  के  क्षेत्र
 में  हम  कुछ  नहीं  कर  हमें  कुछ  नहीं  करना  सियोल  में  कोरिया  की  परफोरमैंस
 कोरिया  की  उपलब्धियां  देखकर  सचमुच  हमारे  हृदय  और  देश  के  सारे  प्रबुद्ध  वर्ग  में  यह  भावना  पैदा

 हुई  कि  हमें  भी  उस.छोटें  से  देश  का  अनुकरण  करना  जों  हमारी  तरह  एशिया  महाद्वीप  का
 अंग  यदि  वह  :5---20  साल  के  सीमित  समय  में  अन्तर्राष्ट्रीय  खेल  जगत  में  इतना  नाम  पैदा  कर
 सकता  है  तो  भारत  जैसा  विशाल  देश  क्यों  नहीं  कर  सकता  ।  यदि  हम  सियोल  में  अपनी  विफलता
 की  तुलना  कोरिया  की  सफलताओं  के  साथ  करके  जिस  तरीके  से  कोरिया  ने  पहले  एशियाड
 और  फिर  ओलम्पिक  के  लिए  तैयारी  यदि  भारत  भी  साल  आंगें  की  योजना  बनाकर
 तेयारी  आरम्भ  कर  दे  तो  कोई  बात  नहीं  कि  हम  उससे  अच्छी  परफोरमैंस  ओलम्पिक  में  दिखा  सकते

 आगामी  एशियांड  औਂ  आगामी  ओलम्पिक  को  हीं  अभी  से  दृष्टि  में  रखकर  हम  तेय।री  आरम्भ
 न  करें  बल्कि  15-20  साल  आगे  होने  वाले  खेलों  के  लिए  अभी  से  अपने  खिलाड़ी  तंथार
 कोटि  का  प्रशिक्षण  उन्हें  दें  तो  यंक्रीनन॒  कोरिया  की  तरह  या  दूसरे  देशों  की  जिन्होंने  इन  खेलों
 में  महान  उपलब्धियां  हासिल  की  हमारा  देश  भी  खेल  जगत  में  कुछ  नांम  करके  दिखा  सकता

 इसके  लिए  अकेले  खेल  मंत्रालय  स्पोर्ट्स  भौधोरिटीज  या  फैडरेशन  संध  को  ही  तैयारी  करने  की
 ज़रूरत  नहीं  है  बल्कि  सारे  देश  को  तंयारी  समिति  में  बदलना  जब  तक  सारे  देश  में  ऐसा
 माहौल  पैदा  नहीं  होगा  तब  तक  कोई  बात  नहीं  बनेगी  ।  यदि  हम  यह  मानकर  चलें  कि  कुछ  स्पोट'स

 स्पोर्ट्स  मिमिस्टर  या  स्पोट  स  के  क्षेत्र  में  लगे  संघ  भादि  ही  सारे  अजूबे  को  कर  धारे
 काम  पूरे  कर  तो  वह  सम्भव  नहीं  उसके  लिए  सारे  देश  को  तैयारी  करनी  आज
 सियोंल  ओलम्पिक  में  भारत  के  अभिनांभ  को  जो  ठेसਂ  लगी  यति  उसे  साभमे  रक्षकर  हम  भविष्य
 के  लिए  अभी  से  तैयारी  उस  ठेस्त  को  अभी  सेਂ  मिटाने'फे  लिए  कार्य  करेंगे  ते  यकीनन  इसमें
 मंत्री  जी  को  और  भारत  सरकार  को  लीड  जब  भारत  सरकार  इसमें  लीड  लेभी  तो
 निश्चय  ही  सारें  देश  का  संहवोग  उसे  मिलेगा  ।

 जितने

 उपाध्यक्ष  यहां  हमारे  कई  मित्रों  ने  बहुत  उपयोगी  सुझाव  दिये  मैं  माननीय  मंत्री
 जी  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हुँ  कि हम  खिलाड़ी  को  उस  समय  से  जनना  शुरू  करते  हैं  अब  वह
 राष्ट्रीय  स्तर  पर  आ  जात्ता  हैं  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  कुछ  उपलब्धि  प्राप्त  करमे  के  बाद  हम  उस

 खिलाड़ी  का  न  केवल  नाम  जानने  लभते  हैं  बल्कि  उस  छिलाड़ी  से  बहुत  उम्मीद  भी  करने  लगते

 होना  यह  चाहिए  था  कि  हंम  खिलाड़ीਂ  को  श्रूआत  से  बच्चें  के  रक्षान  की  जानका री  हमको
 होनी  चाहिए  थी  ।  जब  वह  प्राईमरी  स्कूल  या  निडिल  स्कूल  में  पड़  रहा  उस  समय  से  उसके  रुझान

 की  जानकारी  लेकर  हम  उसका  चयन  चयन  करके  डिस्ट्रिक्ट  लैवल  पर  या  स्टेट  लेवल  पर

 अलग  जोन््स  में  बांट  करके  हमारे  स्पोट स  होस्टल  उनमें  उन  बच्चों  को  हम  तैयार  करते  और

 इसका  पूरा  खर्चा  देश  वहन  तब  हम  उनसे  कुछ  उम्भीद  करते  ओर  वह  उम्मीद  पूरी  नहीं
 तो  यकीमन  हम  सोचने  लगते  और  हम  यह  कहते  कि  कहीं  पर  ऐसी  कभी  है  स्पोर्टटसमैम  के  अन्दर  ।

 हकीकत  यह  है  कि  स्पोर्ट्स  मंते  की  कहीं  कोई  कभी  नहीं  पी०  टी०  ऊषा  ते  जब  पिछली  बफा

 एशियाड  में  चमस््कार  तो  उसेमें  हमारे  देश  का  गोरव  हमारी  कहुनों  का  गोरब  बढ़ा  और
 उससे  बहुत  लोगों  को  प्रेरणा  मैं  समझता  हूं  कि  क्रिकेट  टीम  के  वेस्टइन्डीज  से  जीतने  ले  वह
 प्रेरणा  नहीं  मिल  पाई  जो  पी०  टी०  ऊषा  से  एशियाड  के  मल्दर  और  उसके  बाद  भोलम्पिक  में  जो  स्थान
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 सको  उसको  देख  करके  लोग  प्रेरित  भब  हमने  पी०  टी०  ऊषा  से  क्रुछ  उम्मीद  की और

 हम  यह  मानकर  चलने  लगे  कि  एक  खिलाड़ी  हमारी  पी०  टी०  ऊषा  है  और  पी०  टी०  भी  हनुमान
 की  तरह  या  भीमसेन  की  तरह  हमेशा  बलवान  रहेगी  और  हमेशा  वह  चमत्कार  करके  दिखाएगी  ।

 इससे  काम  नहीं  चलेगा  ।  स्पोट  समेन  की  एक  ऐज  होती  है  और  उस  ऐज  पर  आकर  हर  एक  बिलाड़ी
 उतरता  है  ।  इसी  प्रकार  पी०  टी०  ऊषा  घढ़ाव  पर  नहीं  है  अब  वह  उतार  पर  तो  ऐसी  स्थिति  में
 पी०  टी०  ऊषा  से  या  उनके  समक्षक्ष  जो  खिलाड़ी  हैं  या  उनकी  एज  के  जो  खिलाड़ी  उनसे  बहुत
 कुछ  उम्मीद  नहीं  की  जा  सकती  उन्होंने  जो  कुछ  उपलब्धियां  और  स्तर  बनाकर  रखा  है  उसके
 लिये  उनको  बधाई  देनी  मगर  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  हमारे
 देश  के  अन्दर  जो  अलग-अलग  जोन्स  उनमें  अलग-अलग  खेलों  के  प्रति  रुझान  उन  खेलों  को  ही
 संरक्षित  करने  की  कृपा  करें  जिनमें  हम  कुछ  करके  दिखा  सकते  सारे  दुनिया  भर  के  खेलों  को
 जितने  भी  हैं  अपनाने  की  जरूरत  नहीं  कोई  जरूरी  नहीं  है  कि  हम  ओलम्पिक  के  अन्दर  या  एशियाड
 के  अन्दर  हर  खेल  में  भाग  हम  चुने  हुए  खेलों  में  भाग  ले  सकते  हैं  और  उन  चुने  हुए  खेलों  में  भी

 जिन  जोन्स  के  अन्दर  हमारे  देश  के  जिन  भागों  में  जो  खेल  पापुलर  उन्हीं  को अपना  करके  और  जिन

 खिलाडियों  में  रुझान  उनको  तंयार  करके  एक  पंद्रह-बीस  साल  आगे  काप्रोस्पैक्टिव  प्लान

 एक  ऐसी  योजना  हमें  बनानी  पड़ेगी  और  उसके  अनुसार  देश  को  उस  तरफ  पूरा  खर्च  वहन  करना

 चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  एक  निवेदन  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  करना  चाहूंगा  कि  इस  समय  आप

 बहुत  पैसा  दे  रही  हैं  राज्य  सरकारों  को  खेल  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  ओर  वह  पैसा  शज्य  सर
 कारें  अपने  शिक्षा  विभाग  के  माध्यम  से  व्यय  कर  रही  हैं  ओर  वह  पंसा  बहुधा  रीजनल
 रैलीज  और  इस  तरह  की  रंलीज  ओर  उनके  पम्प  एंड  शो  में  खं  होता  जा  रहा  मैं  अपसे  निवेदन
 करना  चाहूंगा  कि  यदि  उस  पैसे  को  हर  डिस्ट्रिक्ट  में  देकर  उस  डिस्ट्रिकट  में  स्पोटूस  के  स्टेडियम

 श्पोटःस  के  होस्टल  बनवा  दें  और  उन  लड़कों  को  जो  कॉलेज  से  निकलकर  आये  हैं  और  जो  राज्य

 स्तर  तक  के  उनको  एडॉप्ट  करवा  करके  अभी  से  गिल्ड  करने  में  उस  पंसे  को  खर्च  करेंगे  तो  इससे
 भ्यादा  फायदा  होगा  बजाय  इसके  कि  उस  पैसे  को  हम  खाली  इस  प्रकार  से  बिख र  दें  ।

 उपाध्यक्ष  एक  बात  ओर  मैं  निवेदन  के  तौर  पर  कहना  चाहता  इस  समय  जो
 मारे  स्पोट्स  का  एडमिनिस्ट्रेशन  उसके  बारे  में  हमारे  कई  मित्रों  ने  कहा  है  कि  फंडरेशन्स  ने  यह
 कया  और  वह  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि इसका  सरकारीकरण  करने  की  जरूरत  अपने-अपने

 की  बात  हो  सकता  है  कि आपका  अनुभव  ऐसा  हो  जिसके  कारण  आपको  यह  कहना  पड़ा  ।

 पोंकि  हमने  यह  देखा  है  कि  जहां  हमने  सरकारीकरण  किया

 00  म०  प०

 1  सरकारीक रण  का  तात्कालिक  प्रभाव  अच्छा  हो  सकता  है  लेकिन  दूरगामी  प्रभाव  अच्छा  नहीं  होता
 रूरत  आज  इस  वात  की  है  कि.जो  हमारे  स्पोट्स  फंडरेशन  काउंसिल  इत्यादि  उनको  ह्म
 त्तरदायी  उनके  कांस्टीट्यूशन  में  इस  तरह  का  अमैंडमैंट  करें  कि  उसमें  लोग  पौलिटिक्स  के

 एन  जाएं  बल्कि  सर्व  करने  के  सेवा  करने  की  भावना  वाले  लोग  इस  बात  की  बहुत
 रूरत
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 के  भ्रधीन  राष्ट्रपति  के  उद्धोषणा  को  चुनौती  देते  वाली
 रिट  याचिका  पर  गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय  के  आदेश के
 बारे  में  वक्तव्य

 6.0।  म०  प०

 नागालेंड  राज्य  के  संबंध  में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  राष्ट्रपति
 को  उव्धोषणा  को  चुनोतो  देने  वाली  रिट  याचिका  पर  गुवाहाटी  उच्च

 न्यायालय  के  आदेश  के  बारे  में  वक्तव्य

 ]

 गह  मंत्री  बृटा  :  नागालैंड  के  राज्यपाल  ने  अपनी  6  की  रिपोर्ट
 में  राष्ट्रपति  को  सूचित  किया  कि  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  कि  संविधान  के  उपबन्धों  के  अधीन
 नागालेंड  राज्य  सरकार  को  चलाया  नहीं  जा  सकता  है  और  तदनुसार  राज्य  में  तुरन्त  राष्ट्रपति  शासन

 लागू  करने  और  राज्य  विधान  सभा  को  भंग  करने  की  सिफारिश  की
 ।

 केन्द्रीय  मंत्रिमंडल  द्वारा  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  गया  है  और  यह  निर्णय  लिया  गया  कि

 राष्ट्रपति  से  इस  बात  की  सिफारिश  की  जाये  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  राज्य  में

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  तथा  राज्य  विधान  सभा  को  भंग  करने  की  धोषणा  जारी  की  जाये  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  राष्ट्रपति  ने  7  को  धोषणा  पत्र  जारी
 किया  और  राज्य  विधान  सभा  भंग  कर  दी  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  जारी  किये  गये  घोषणा  पत्र  तथा  नागालैंड  के  राण्यपाल
 की  रिपोर्ट  को  8  को  संसद  के  दोनों  सदनों  के  पटल  पर  रखा  गया  लोक  सभा
 और  राज्य  सभा  दोनों  सदनों  द्वारा  9  को  घोषणा  पत्र  को  अनुमोदित  कर
 गया  था  ।  हु

 नागालैंड  राज्य  के  बारे  में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  जारी  की  गई  घोषणा  पत्र
 की  वेधता  को  चुनोती  देने  के  लिये  श्री  वामुजो  द्वारा  में  गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय  में
 एक  याचिका  दायर  की  गई  थी  ।  केन्द्र  सरकार  के  राज्य  सरकार  भी  इस  मामले
 में  प्रतिवादी  थी  ।

 केन्द्र  सरकार  की  तरफ  से  विधि  तथा  न्याय  कार्य  मंत्रालय  और  भारत  के  महान्यायवादी  के
 परामर्श  से  तेयार  और  अनुमोदित  एक  प्रतिशपथ  पत्र  को  गुवाहाटी  उच्च
 लय  में  दायर  किया  गया  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  भी  एक  प्रतिशपथ  पत्र  दायर  किया

 गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय  में  मामले  पर  26,  27  और  28  को  सुनवाई
 केन्द्र  सरकार  का  प्रतिनिधित्व  भारत  के  महान्यायवादी  द्वारा  किया  नागालैंड  राज्य
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 रकार
 का  प्रतिनिधित्व  उनके  महाअधिवकता  द्वारा  किया  मुख्य  न्यायमूर्ति  श्री
 ओर  न्यायमूर्ति  श्री  हंसारिया  की  खण्डपीठ  ने  मामले  की  सुनवाई  की  और  न्यायाधीशों  ने  अलः
 फैसले|आदेश  दिये  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  मामला  तीसरे  न्यायाधीश  को  भेज  दिया  गया



 ee!
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 कार्य  स॑मिति  13  1988

 प्रतियेदन

 झंसदोध  कार्य  संत्रासय  में  त्शण्प्र  संत्रोग्तचा  प्रधान  संत्री  कार्यालय  में  राज्य  व्कंत्री

 जीजा
 का्रेंसन्त्रणा  अमिति  का  चोसठवां'प्रतिवेबन  प्रस्तुत  करती
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